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प्रकाशकोीय 


इस पुस्तक में भारतीय सहकारिता का सन्‌ १९०० से रूकर १९४७ 
तक का कऋ्रमबद्ध इतिहास दिया है। इस पुस्तक को पढ़कर ज्ञात होता है 
कि प्राचीनकाल से प्रचलित सहकारिता के आंदोलन को परतंत्र भारत में 
क्या रूप दिया गया और अब स्वतंत्र भारत में उसके रूप को किस प्रकार 
पल्‍लवित किया जा रहा हैँ । इसमें संदेह नहीं कि भारत के स्वतंत्र होने 
के बाद ध्थेति बदल गई है और पराधीन भारत में जिन भारतीय 
परम्पराओं को तोड़-मोड़ कर, विक्षत करके, विदेशी शासन ने अपने 
अनुकूल बनाया था, अब उन्हें नया रूप देना होगा । 

हमें विश्वास है कि सहकारिता की परम्परा को मूल रूप में समझ कर 
उसका परिष्कार करने तथा वर्तमान परिष्थिति में राष्ट्र के छिए अविका- 

* धिक उमयोगी बनाने में यह पुस्तक विशेष रूप से सहायक होगी । 
सहकारिता के उदय और विकास की क्रमबद्ध जानकारी के लिए लेखक 
की अन्य रचना सहकारिता का उदय और विकास' भी पाठकों के लिए बड़ी 
उपयोगी है। इन दोनों पुस्तकों के अध्ययन से सहकारिता के देश-विदेश 
में विकास का विस्तृत ज्ञान पाठकों को हो जायगा। 

निरचय ही इन दोनों पुहतकों य्रे सहकारिता-विषयक साहित्य के 
भंडार में अमूल्य वृद्धि हुई है । आशा है, पाठक इनके अध्ययन से लाभ 
उठावेंगे । 


भूमिका 


जब मेने सहकारिता पर लिखने की योजना बनाई तो विचार यह था 
कि सहकारिता का संक्षिप्त इतिहास तथा सहकारी सिद्धांत एक ही पृस्तक में 
दे दिये जाय॑ं, किन्तु पाठकों की सुविधा तथा प्रकाशन-संत्रंधी व्यवस्था को 
ध्यान में रखकर अंततः यही निश्चय हुआ कि सहकारिता के सिद्धांतों पर 
एक अलग पुस्तक में ही चर्चा की जाय । 


प्रस्तुत पुस्तक के पूर्वार््ध में आपकी १९०० से १९४७ तक का भारतीय 
सहकारिता-आन्दोलन का इतिहास मिलेगा । इस काल में देश पराधीन 
था। अंग्रेजी शासन ने सहकारिता की हमारी प्राचीन परम्परा को पनपने 
नहीं दिया; परन्तु अनेक कारणों से विवश होकर जब विदेशी शासकों को 
सहकारिता का ढांचा खड़ा करना ही पड़ा तो उन्होंने इस आन्दोलन का वह' | 
स्वरूप प्रचलित किया, जिसका ढांचा देश की प्रातन परम्परा के आधार 
पर खड़ा नहीं किया गया था और जिसकी मान्यताएं नौकरणाही' पद्धति की 
इतनी अनुगामिनी थीं कि सहकारिता आन्दोलन द्वारा होने वाला लाभ 
देश को उतना न मिला, जितना अपेक्षित था । इस युग में सहकारिता के 
आन्दोलन में भी परतंत्रता की झलक मिलती है । 


इतना होते हुए भी हम यह मानने से इन्कार नहीं कर सकते कि 
विपरीत या अपरिमार्जित रूप में भी सहकारिता ने देश के जन-मानस में 
नये ढंग से सोचने की चेतना जागृत कर दी और जब देश स्वतन्त्र हुआ तो 
उसको सहकारिता की यह धरोहर मिली । फलत:ः उससे प्रेरणा पाकर 
नये युग का निर्माण-कार्य शुरू हुआ । सहकारिता के गुण-दोषों पर 
विवेचन किया गया और तदनुसार इस आन्दोलन के ग्राह्म स्वरूप को 


अधिक व्यापक रूप से प्रचारित करने की योजनाएं बनीं। प्रयत्न हो 
ला 
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रहा है कि इस आन्दोलन को भारतीय भूमि तथा जलवायु के अनुकूल 
बनाया जाय । इसमें अभी तक कितनी सफलता मिली है, यह देखना होगा । 
" परन्तु स्वतन्त्रता के इन ६ वर्षो में सहकारिता-आनन्‍्दोलन की गति को देखकर 
यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी मौलिक संघटना में क्रांतिकारी परिवर्तेन 
होने जा रहे हें। इसका महत्व बढ़ रहा है और अपेक्षा की जाती है कि 
पूंजीवाद तथा साम्यवाद के मध्य-मौर्ग साम्ययोग की कल्पना इसी आन्दोलन 
द्वारा चरितार्थ होगी । आशा है, पाठक इस इतिहास का इसी दृष्टिकोण से 
अध्ययन करेंगे । 


शिमला “-विद्यासागर शर्मा 
३९१.१०.५४ 
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भारत में सहकारिता 
(१९०० से १९४७ तक) 


सहकारिता का प्रारंभ 

जिस समय भारत में आधुनिक सहकारिता का प्रारंभ हुआ, उस समय 
आधुनिक पाकिस्तान, बरमा तथा लंका इस महादेश के अंग थे । सारा महा- 
देश अंग्रेजों की सत्ता के अधीन आ चुका था। देश में नव-चेतना आ रही 
थी और वह परतंत्रता के बन्धनों से मुक्त होने को उतावला हो रहा था । 
पं चायत-राज की प्रथा के तहस-नहस हो जाने से हर कार्य का उत्तरदायित्व 
केंद्रीय सरकार पर पड़ रहा था। जनता से अपनी सहायता स्वयं करने के 
साधन छीने जाचुके थे और उसका हर संगठन संदेह की दृष्टि से देखा 
जाता था। सन्‌ १८५७ के विद्रोह की आग दबी जरूर थी; परन्तु भीतर- 
ही-भीतर सुलग रही थी । वरनेक्युलर प्रेस रेग्यूलेशन ( ४टापगबटर्पादा 
77८85 २ ८४५४४०६०7 ) के विरुद्ध जनता का रोष बराबर मौजूद था। इन 
सब परिस्थितियों पर कुछ काबू पाने तथा जनता की बात सरकार तक पहुँचाने 
के लिए श्री ह्य म॒ की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस की नीव १८८५ 
में रखी जा चुकी थी। विदेशी शासक इस समय ऐसी परिस्थिति में थे कि 
वे अपने राज्य की जड़ें पक्की करने के लिए एक ओर तो जन-तायकों को 
तथा देशी संगठनों को दृढ़ तथा बलशाली नहीं होने देना चाहते थे और 
दूसरी ओर वे बढ़ते हुए असंतोष के स्वाभाविक परिणाम से बचने के लिए 
जनता पर, आथिक संकट की जिम्मेदारी डालना चाहते थे। उस समय भारत 
की जनसंख्या ३० करोड़ थी, जिसमें अधिकांश जनता का निर्वाह कृषि 
पर था और भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर करती थी । पंचायतों की प्रथा 
नष्ट होने से साहुकार अथवा बनिया वर्ग जनता के नियंत्रण से मुक्त होकर 
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उच्छुृंखल हो रहा था। मनमाना ब्याज छेकर गरीब किसान का पूरी तरहसे 
शोषण किया जा रहा था | ग्राम-ग्राम में अन्न-भंडार खाली हो रहे थे, क्योंकि 
उनके संभालने वाली संरथा पंचायत समाप्त हो चुकी थी | एक दूसरे की : 
सहायता की प्रथा मृतप्राय हो जाने के कारण उपज घट रही थी । जनता 
के असंगठित हो जाने के कारण मालिक और काइतकार के संबंधों में विषमता 
आ गई थी । काइतकार विवश हो रहा था । यही कारण था कि भारत में 
अकाल के बाद अकाल आये । विदेशी राज्य के सामने यह प्रश्न एक चुनौती 
के रूप में आ उपस्थित हुआ। अकाल द्वारा लाखों मनुष्य भूख की पीड़ा से 
काल का ग्रास बन जाते, सेकड़ों ग्राम उजइ जाते और हजारों एकड़ भूमि 
काइत-हीन रह जाती । इस आपत्ति की जिम्मेदार विदेशी सरकार मानी 
जाती थी क्योंकि विकेंद्रीकृत ग्राम-पंचायतें तथा मालिया (३7 
॥१९ए८7७०) के उपलक्ष में जमा हुए अन्न भंडार, जो अकाल में जनता का 
अवलूम्ब होते थे, इसी राज्य-तंत्र ने उससे छोने थे । 

प्रकृति का कुछ ऐसा नियम हूँ कि मनृष्य जब कोई कार्य यह 
सोंचकर' करता हैँ कि दूसरे को हानि पहुंचा कर बह स्वयं लाभ उठाए 
. तो निश्चय ही वह कार्य उसके लिए भी हानिकारक सिद्ध होता है। भारत में 
अनेकों आक्रमण हुए । अनेकों विदेशियों ने यहां आकर शासन किया; 
परन्तु उन्होंने ग्राम-राज्य को नहीं छेड़ा । यही कारण था कि ग्रामीणों के 
विद्रोह से वे बचे रहे । लेकिन अंग्रेजों ने भारत के इस सुदुढ़ दुर्ग को 
तोड़ कर अपने ऊपर जनता के दोष का संकट मोल ले लिया। प्रतिबंध न 
रहने के कारण महाजनों ने ऋण पर ब्याज की दर इतनी बढ़ा दी कि किसान 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी का कर्जदार बन गया । उसकी सारी उपज ब्याज में जाने 
लगी और फल-स्वरूप १८७८ में बंबई के किसानों ने विद्रोह कर दिया । 
उधर भू-स्वामियों ने किसानों से अन्धाधुन्ध गान वसूली श्रारंभ कर 
दी । तिसपर सरकार भी ऐसे कानून बनाती चली गई, जिनसे विभिन्न 
वर्गों में निरंतर वेमनस्यथ बढ़ता गया । 


कि] 


ये सारी समस्याएं अंग्रेजी शासनाधीन भारत तथा दंशी राज्यों में 
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एक-समान थीं । भावनगर के छोटे से राज्य में किसानों का ऋण ८३,३८,- 
८७४) रु० था। राज्य ने इसको घटाकर २०,५१,४७३) रु० किया 
और महाजनों से कहा कि इस रकम को वे चुकता तौर पर ले लें, अन्यथा 
कड़े कानून बना दिये जायंगे । आखिर वे राजी हो गए और राज्य ने यह 
रकम देकर किसानों को ऋण-मुक्त कर दिया। बाद में यह रकम राज्य 
सरकार ने बिना ब्याज के आसान किस्तों में वापस ले छी । ऐसा प्रयोग शेष 
भारत में भी हो सकता था । परन्तु अंग्रेजी शासकों की योजना कुछ और 
थी। उन्होंने बंबई में ऋण-जांच-समिति नियुक्त की और केंद्रीय सरकार 
ने अकाल (277776 ) कमीशन स्थापित किया । इन दोनों की रिपोर्टों 
में यह सिफारिश की गई कि किसानों को अकाल की विपत्ति से बचाने 
के लिए ऋण-मुक्त किया जाना अनिवाये हैँ । इसके लिए जहां यह सुझाव 
दिया गया कि ब्याज की दरों तथा ब्याज से बढ़ने वाली मात्रा को कानून 
द्वारा नियंत्रित किया जाय, वहां यह सुझाव भी दिया कि किसानों को सहकारी 
ढंग पर संगठित किया जाय, ताकि वे स्वावरूम्बी होकर महाजनों के ऋण 
तथा ब्याज के अत्याचारों से बच सकें। अकाल-कमीशन ने तो अँपनी रिपोर्ट 
में यह भी कहा कि किसानों की पाररपरिक साख समितियां बनाई जाय॑, 
क्योंकि अकाल से मुकाबला करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए' ऋण- 
मुक्ति एक आवश्यक उपाय है। उधर मेसूर राज्य ने इस दिशा में कदम 
उठाकर सन १८९४ तक ६४ क्ृषि-बेंक बना लिये थे। संयुवत-प्रांत 
(उत्तर-प्रदेश ) में ग्राम्य-बक कम्पनी-कानून के अधीन चाल किये गए। 
वेडरबन और न्यायमूत्ति रानडे ने भी एक योजना बनाई। तकावी 
ऋणों का क्रम जारी हुआ । उधर डूपरने (॥2फएःटएण€८र ) ने 
उत्तर भारत के लिए पीपुल्स बेकों की योजना बनाई। परंतु जितनी 
योजनाएं, थीं, इनसे न तो उस सहकारिता का भारत में प्रवेश हो 
पाया, जो उस काल के यूरोप में पनप रही थी और न ही इनके द्वारा कोई 
ऐसी कार्यवाही शुरू हुई, जिससे भारत का पुरातन सहकारी जीवन फिर से 
जीवित हो पाता । 
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आखिर १८९२ में मद्रास सरकार ने सर फ्रेड़िक निकल्सन 
(97 #7८वै१८ 7२१८॥०१)४०४ ) को सहकारिता की पद्धत्ति के अध्ययन 
के लिए यूरोप भेजा । उन्होंने यूरोप की सहकारिता का अध्ययन किया; 
परन्तु इनके सामने भारत की समस्याओं का एकांगी चित्र था। वह केवल 
इसी एक समस्या को लेकर चले थे कि भारतीय किसान के लिए ऋण किस 
प्रकार जुटाया जाय ? यूरोप में उन्होंने राशंडेल पायोनियर को देखा था । 
पनपती हुई डेनमाक की सहकारिता उनके समक्ष थी । तदनुसार उन्होंने 
यहाँ भी जर्मनी के रेफिसित प्रकार के असीमित दायित्व वाले बेक आयोजित 
करने चाहे । निकल्सन महोदय अकाल कमीशन के भी सदस्य रहे। परन्तु 
जिस विदेशी राज्य की नींव “फूट डालो और राज्य करो” के कुत्सित 
सिद्धांत पर खड़ी थी, जिसने अपनी सत्ता जमाने के लिए प्राचीन ग्रामीण 
एकता तथा सुव्यवस्था को छिन्न-भिन्न किया था, वह ऐसी सहकारिता क्‍यों 
प्रदान करती, जो ग्रामीणों की सर्वतोमुखी उन्नति का कारण बन जाती । 


१९०४ का सहकारी अधिनियम 


श्री फ्रेड़कि निकल्सन की रिपोर्ट तथा उनके “रेफिसिन सुझाव” की 
घोषणा के फलस्वरूप और अकाल-कमीशन की सिफारिशों के अनुसार 
एक कमेटी का निर्माण हुआ जिसके प्रधान सर एडवर्ड छो थे । इस कमेटी 
को इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने का काम सौंपा गया । यह कमेटी 
जून तथा जुलाई १९०१ में शिमला मे बेठी और इसने पहले सहकारी 
विधान का एक विधेयक तेयार किया । काफी विचार-विमर्श के बाद २५ 
मार्चे सन्‌ १९०४ को पहला सहकारी अधिनियम बना । शुरू-शुरू में अकाल 
कमीशन की सिफारिश पर ही यह अधिनियम बनाया जा रहा था: परन्तु 
जब लॉ कमेटी के बनाये हुए विधेयक ने अधिनियम का रूप घारण कर 
लिया तो भारतीय सहकारिता का स्वरूप पजौर की सवंप्रथम सहकारी 
सभा के उदार उद्देश्यों के प्रतिकूल संकीर्ण और संकुचित होकर रह गया 
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इस अधिनियम के विशेष प्रावधान ये थे:--- 

१. एक ही भ्राम, नगर, वर्ग अथवा वर्ग के दस व्यक्ति बचत तथा 
अपनी सहायता के लिए सहकारी सभा का निर्माण कर सकते हैं। 

२. सभा के प्रधान उद्देश्य थे सदस्यों, असदस्यों से अथवा सरकार व 
सहकारी सभाओं से अमानतें प्राप्त करके धन-राशि एकत्रित करना और 
उसे सदस्यों में ऋण के रूप में ,वितरित करना तथा रजिस्ट्रार महोदय 
की आज्ञा से अन्य सहकारी-सभाओं को ऋण देना। 

३. सहकारी साख समितियों का नियंत्रण तथा संगठन हर प्रांत में 
एक विशेष सरकारी अधिकारी के अधीन रखा गया, जिसका नाम 
रजिस्ट्रार सहकारी-साख-सभा रखा गया । 

४. उक्त रजिस्ट्रार को हर सभा के हिसाब की बिना शुल्क के 
जांच-पड़ताल करना आवश्यक था। 

५. ग्राम्य-सभाओं के € कृषक और नागरिक सभाओं के ३ गैर- 
कृषक सदस्य होने आवश्यक थे । 

६. ग्राम्य-सभाओं का उत्तरदायित्व असीमित होना आबश्यक था 
और सीमित उत्तरदायित्व राज्य सरकव्वर की अनुमति से हो सकता था। 
नागरिक सभाओं का उत्तरदायित्व सीमित तथा असीमित दोनों में से कोई 
भी हो सकता था । 

७. ग्राम्य-सभा के लाभ में से छाभांश के वितरण की अनुमति नहीं 
थी। हर वर्ष के अन्त में लाभांश सुरक्षित कोष ( +२८४८००८ प्रणव ) 
में जमाकर लिया जाता। यह प्रावधान अवश्य था कि जब सुरक्षित 
कोष उपनियमों में वणित नियत सीमा से बढ़ जाता तो सदस्यों को बोनस 
( 30708 ) के रूप में दिया जा सकता था। 

८. नागरिक सभाओं में उस समय तक कोई छाभांश वितरित नहीं 
किया जा सकता था जबतक कि लाभ का चौथा भाग सुरक्षित कोष में जमा 
नहीं कर दिया जाता था । 

९, ऋण केवल सदस्यों को ही दिया जा सकता था और आमतौर 
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पर व्यक्तिगत अथवा वास्तविक जमानत पर दिया जाता था । साधारण 
चल-संपत्ति की जमानत स्वीकार नहीं की जाती थी । यद्यपि सोने के गहने, 
जो कृपक की बचत का एक साधारण साधन हैं, स्वीकार कर लिये 
जाते थे। 

१०. सभा की हिस्सा-पूंजी में किसी भी सदस्य के हिस्से निमंत्रित किये 
जा सकते थे । 

११. कानून के अधीन बनाई गई सभाओं को स्टाम्प तथा रजिस्ट्री 
के अधिनियम के अधीन फीस नहीं देनी पड़ती थी । 

१२. किसी भी व्यक्तिगत ऋण के लिए सभा के हिस्सों को कुक नहीं 
कराया जा सकता । 

इस एक्ट के लागू होते ही सब प्रांतों में रजिस्ट्रारों की नियुक्ति हो गई 
और ग्राम-ग्राम में जो रही-सही एकता की भावना थी वह और भी निर्बल 
पड़ने लगी । एक-एक ग्राम में ब्राह्मणों, राजपूततों, चमारों तथा भंगियों की 
पृथक्‌ू-पृथक्‌ सहकारी सभाएं बनने छंगी। ज्यों ही १० व्यक्ति इकट्ठे हो 
जाते, सहक्तरी सभा बना दी जाती । सहकारी विभाग के कर्मचारी सभाओं 
की संख्याओं पर जोर देते, बती हुई सभाओं की सदस्यता के बढ़ाने पर कोई 
जोर नहीं दिया जाता था। सन्‌ १९०६-७ में सहकारी-सभाओं की संख्या 
८४०, सदस्यता संख्या ९०८०० और चालू धन २३ लाख 5० हो गया 
था। धीरे-धीरे आन्दोलन आगे बढ़ा और १९०९-१० में आन्दोलन की 
प्रगति का ताप निम्न आंकड़ों से चलता हैः--- 

केंद्रीय. सभाएं---१७ 

प्राथमिक सभाएं--- १९०९ . 

सदस्यता ( कृषक )--१०७,६४३ 

सदस्यता (अन्य )--४, २६७ 

चालू धन--६८, १२,००० रुपये 

इन आंकड़ों से ही पहले विधान के दोषों का पता चलजाता हैँ । उक्त 
अधिनियम में केंद्रीय सभाएं अथवा बेकिंग यूनियन बनाने का कोई विधान 
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नहीं था । परन्तु इनकी आवश्यकता इतनी अधिक थी कि प्रावधान न होने 
पर भी केंद्रीय सभाएं बन गई और इनकी कम्पनी अधिनियम के अधीन 
रजिस्ट्री कराई गई । साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि कृषि तथा 
उद्योग-धंधों की उन्नति तथा उनको बिक्री संत्रंधी सुविधाएं प्राप्त कराने 
के लिए सहकारिता का प्रयोग हो सकता है । 

परन्तु सन्‌ १९०४ के अधित्रियम के अधीन ऋण तथा साख-सभाओं 
के अतिरिक्त किसी और किस्म की सभाओं की रजिस्ट्री कराने का कोई 
प्रावधान न था। उपभोक्ता ( (+075प770५7 ) क्षेत्र में सहकारिता का 
प्रवेश रुका रहा । इस काल में रजिस्ट्रारों के कई सम्मेलन हुए । 
उन्होंने भी इन दोषों को देखकर प्रांतीय सरकारों का ध्यान आकषित किया। ' 
फलस्वरूप भारत सरकार ने एक नया अधिनियम बनाने की आवश्य- 
कता अनुभव की । 


सन्‌ १९१२ का सहकारो-अधिनियम 


सन्‌ १९१२ में नया सहकारी कानूत बना । यह नया कानून उस समय 
से लेकर अब तक संशोधित नहीं हुआ। हां, बंबई, मद्रास तथा बंगाल की 
प्रांतीय सरकारों ने सहकारिता विषय के प्रांतीय सूची में आने पर इसमें 
कुछ परिवर्तन अवश्य किये; परन्तु बहुत से राज्यों में अभी तक यह 
एक्ट पुराने रूप में ही चाल है, हालांकि १९४६ की सरेय्या-समिति ने 
इसमें संशोधन की सिफारिशें की थीं। अतः आवश्यक हैँ कि इस अधिनियम 
के प्रावधानों पर कुछ अधिक व्यौरे से विचार कर लिप्रा जाय । 

सन्‌ १९१२ के सहकारी-अधिनियम' के विशेष परिचायक प्रावधान 
इस प्रकार हें:--- 

१, केवल ऋण तथा साख-संबंधी सहकारी सभाओं के रजिस्ट्री 
किये जाने के १९०४ के प्रावधान के स्थान पर यह प्रावधान रखा गया कि 
वह सब सहकारी सभाएं रजिस्ट्री की जा सकेंगी, जिनका उद्देश्य सह- 
कारिता के सिद्धांतों पर अपने सदस्यों के आथिक हितों का विकास हो 
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अथवा जिनका ध्येय ऐसी सभाओं के सुचारु रूप से संचालन में सहायता 
देता हो । 

२. जबतक स्थानीय शासन अन्यथा निर्देश न दं, केंद्रीय सभाओं का 
दायित्व सीमित होगा और ग्राम्य ऋण व साख संबधी सभाओं का 
दायित्व असीमित होगा । 

३. वापिक लेखा परीक्षण (5प०9 ) की आवश्यकता तथा उसका 
शासन पर भार पूर्ववत्‌ रखा गया । 

४. हर रजिस्टर्ड सभा रजिस्ट्रार की स्वीकृति से तथा वाधिक शुद्ध 
लाभ का चौथा भाग सुरक्षित कोप में डाल कर शेष में से १० प्रतिशत 
तक जन-हित कार्यों के लिए कोप में डालने की अनुमति दी गई। 

५. प्रांतीय सरकारों को अधिनियम के अधीन नियमादि बनाने 
की पर्याप्त छुट दी गई । जिनके अधीन सभाओं के कार्यक्रम, सदस्य बनने 
के लिए शर्ते, अधिवेशनों के लिए उपनियम, मध्यस्थता के कार्यक्रम आदि 
अधिकार दिये गए । 

६. “सहकारी” ((:0-000780५९) शब्द का प्रयोग रजिस्ट्री हुई 

सभाओं के अतिरिक्त किसी औरूसभा के साथ प्रयुक्त नहीं हो सकता। 
.._ ७. सहकारी सभाओं के हिस्से कुक॑ नही हो सकते। ' 

८. सभा के अपने ऋणों की प्राप्ति के मामछे में प्राथमिकता प्रदान 
की गई। 

इस अधिनियम का संक्षिप्त विवरण आगे की पंक्तियों में दिया गया 

१९०४ के अधिनियम की भूमिका (276७॥772!6) की अपेक्षा 
इस अधिनियम की भूमिका में कुछ सुधार किया गया है; और 
मुख्यतः यह सुधार अल्प तथा सीमित आयवालों के उत्थान के लिए ही 
किया है । उन व्यक्तियों के लिए, जिनकी आय अधिक हो; परन्तु सह- 
कारिता के सिद्धांतों में जिनका पूर्ण विश्वास हो और वे इसका अनुकरण 
करके अपनी आय सीमित करने को तेयार हों, इस आन्दोकून की' सहायता 
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प्राप्त करने की सुविधा नहीं है। परन्तु संसार में प्रायः ऐसे व्यक्ति पेदा होते, 
रहते हैँ और ऐसे ही व्यक्ति नेता बनते हें जो इन प्रतिबंधों के होते हुए 
सहकारी पद्धति को आगे ले जायं, जैसे सहकारी जगत में श्री सरैय्या और 
देश तथा विदेश के ऐसे ही अन्य महानुभाव । इस एक्ट से पूर्व विशेष 
सहकारी विभाग कायम नहीं किया गया था; परन्तु इस अधिनियम के 
' अधीन सहकारी-सभाओं की देख-भाल तथा लेखा-परीक्षण के लिए एक 
रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो सकती है। अतः प्रकट है कि रजिस्ट्रार का कार्य 
केवल सभाओं की रजिस्ट्री करना ही नहीं है । इस एक्ट ने रजिस्ट्रार को 
सहकारी-सभाओं का ब्रह्मा, विष्णु, महेश बना दिया है और कुछ 
प्रांतों ने तो रजिस्ट्रार को और भी अधिकार देने का प्रयास किया । परन्तु 
इस प्रगति के विरुद्ध कइयों का आक्षेप यह है कि ऐसा कार्य आन्दोलन को 
लोकतंत्रात्मक बनाने में बाधक है । रजिस्ट्रार तथा उसके विभाग को 
आन्दोलन का मित्र, पथ-प्रदर्शक तथा उपदेष्टा होना चाहिए । रजिस्ट्रार 
के अधीन और बहुत से कर्मचारी होते हैं जिनका कर्तेब्य संगठन, मंत्रणा, 
निरीक्षण तथा लेखाथरीक्षण स्तरानुसार होता है (धारा--३ )। रजिस्ट्रार 
को सभाओं के पारस्परिक तथा सदस्यों क्रे झगड़ों में मध्यस्थता के भी 
अधिकार होते हैं । ह 
इस अधिनियम के अनुसार किन्‍्हीं भी दस व्यक्तियों की सभा, जो 
सदस्यों की आर्थिक उन्नत्ति के लिए बनाई गई हो, रजिस्टर की जा सकती 
हैं। परन्तु इसलिए कि बड़े-बड़े पुंजीपति व्यवसायी इस अधिनियम की आड़ 
लेकर अल्प आयवालों से अनुचित लाभ न उठा लें, यह प्रावधान रखा गया हैं 
कि सदस्य किसान, कारीगर तथा छोटी हेसियत के आदमी हों (धा. ४) । 
सभाओं का दायित्व सीमित भी हो सकता हैं और असीमित भी ॥ यदि 
सभा ऋण-संबंधी काम करती हो और उसके सब सदस्य व्यक्तिगत रूप 
से तथा प्रधानतया किसान हों तो उनका दायित्व असीमित अथवा अपरि- 
मित होगा । असीमित दायित्व का अर्थ यह है कि वह अपने ही ऋण चुकाने 
का जिम्मेदार नहीं होगा वरन्‌ वह सभा के समस्त ऋण के लिए उत्तरदायी 
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होगा । जहां सभा के सदस्य अधिकतर किसान न हों तो दायित्व सीमित 
या परिमित होता है। यदि हिस्से का पूर्ण अंकित मूल्य दिया जा चुका हो तो 
ऐसे सदस्य पर और कोई उत्तरदायित्व नहीं रह जाता । 

इस आशंका को दूर करने के लिए कि कहीं सहकारी सभाओं पर किसी 
एक व्यक्ति का आधिपत्य न हो जाय, यह नियम बना दिया गया है कि कोई 
व्यक्ति कुल हिस्सा पूंजी के २०%, अथवा , १००० ) र० के मूल्य से अधिक 
के हिस्से नहीं खरीद सकता | परन्तु इस रकम का निश्चय सभा अपने 
उपनियमों में भी कर सकती है । यह पाबन्दी व्यक्तियों पर है, सभाओं पर 
नहीं (धारा --५) । 

जिन सभाओं के केवल व्यक्ति सदस्य हों वह निम्न शर्तें पूरी करने पर 
रजिस्टर की जा सकती हूं:-- 

(१) सभा के कम-से-कम १० सदस्य हों और उनकी आयू १८ वर्ष से 
कम न हो । 

(२) सभा को यदि ऋण का कार्य करना हो तो उसके सदस्य एक ही 
ग्राम, समीपवर्ती ग्राम-समूह अथवा कस्बे के निवासी 'होने आवश्यक हैं । 
साधारणतया वह एक ही व्यवसत्य व जाति के होने चाहिएं परन्तु इस 
' प्रतिबंध को ढीला करने के अधिकार रजिस्ट्रार को दिये गए हैं । 

(४) सभा का ध्येय अपने सदस्यों की आर्थिक दशा को सहकारिता 
द्वारा सुधार करने का होना चाहिए । 

(५) प्रार्थना-पत्र पर सब सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिएं जिनकी 
संख्या १० से कम न हो । 

(६) जिन सभाओं के व्यक्ति और सभाएं सदस्य हों, व्यक्तियों 
और सभाओं की दशा में, उनके वध प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर भी होने 
चाहिएं । उपनियम भी प्रार्थना-पत्र के साथ आने चाहिएं (धारा ---८) । 

जब रजिस्ट्रार को यह विश्वास हो जाय कि सब कार्य नियमानसार 
हुआ है तो बह सभा को रजिस्ट्री कर देता है और सभा कार्यारंभ कर 
सकती है ( धारा--९ व १०) । 
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यदि किसी कारणवश रजिस्ट्रार सभा की रजिस्ट्री करने से इंकार 
करे तो उस निरचेय की अपील प्रांतीय सरकार के पास की जा सकती 
हैं ( धारा--९ ) । 

सभा के सदस्यों से संबंध, सभा के प्रबंध तथा अन्य भीतरी मामलों के 
निर्धारण हेतु उपनियम बनाये जाते हैं। जो सभाएं सीमित दायित्व वाली 
होंगी उनके अन्त में शब्द “लिमिटेड” रहेगा और एक प्रांत में रजिस्ट्रार दो 
सभाओं का एक नाम नहीं होने देगा । सभा के सदस्य वही होंगे जिन्होंने 
रजिस्ट्री करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर किये हों या जो उपनियमों 
के अनुसार सदस्यों की श्रेणी में प्रविष्ट किये गए हों । सभाओं के आम- 
तौर पर हिस्से होते हैं; परन्तु कुछ प्रकार की सभाओं का केवल प्रवेश- 
शुल्क ही होता है । 

सहकारी सभाओं में हर सदस्य का एक ही मत होता है; भागों ( हिस्सों ) 
के मूल्यों के अनुपात पर नहीं होता । जब कोई सभा सदस्य होती है तो मता- 
धिकार प्रयोग करने के लिए वह अपना प्रतिनिधि भेजती हैं। (धारा-१३ )। 

भूतपूर्व सदस्य, सदस्य न रहने के दो वर्ष पश्चात तक सहकारी ऋण 
सभा (असीमित ) के ऋण का उत्तरदायी हीता हैँ परन्तु वह उस समय तक के 
ऋण के लिए जिम्मेदार होता है जब तक वह सदस्य रहा हो (धारा--२३) 

मृत सदस्य की संपत्ति अथवा उसके उत्तराधिकारी एक वर्ष तक उक्त 
सदस्य के व्यक्तिगत ऋण के चुकाने के उत्तरदायी हैं । परन्तु असीमित 
दायित्व वाली सभाओं का बाहरी ऋण मृतसदस्य की संपत्ति व उसके उत्तरा- 
धिकारियों से उसी दशा में वसूछ किया जा सकता है, जब साधारण रूप से 
अदालत से डिग्री प्राप्त की जाय। (धारा--२४) । सभाओं के भाग 
स्वतन्त्रतापूर्वक बेचे नहीं जा सकते । इस संबंध में कुछ प्रतिबंध तो एक्ट में 
हैं, कुछ सभ्नाएं उपनियमों द्वारा लगाती हैं । 

सीमित दायित्व वाली सभाओं में तो यह नियम है कि कोई बाहरी 
मनुष्य उतने ही मूल्य में सभा की अनुमति से हिस्से खरीद सकता है, जितने 
में बेचने वाले सदस्य ने खरीद किये हों । और वह अधिकतम हिस्से रखने 
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की मात्रा से अधिक भाग नहीं खरीद सकता । जहा दायित्व असीमित हो 
बहां उनके सदस्य उस समय तक भाग-विक्रय नहीं कर सकते जबतक कि 
उसे भाग लिये हुए १ वर्ष न हों गया हो । फिर भी वह भाग उसे सभा-सदस्य 
को ही देना होगा, किसी बाहर के आदमी को नहीं । (घारा--१४) । 
सहकारी समितियों को अपना आय-व्यय रजिस्ट्रार द्वारा निद्िचत 
किये हुए ढंग पर रखना होता है । रजिस्ट्रार द्वारा मनोनीत आयन-व्यय- 
परीक्षक (ऑडीटर) आय-व्यय की जांच करता है। ( धारा १८) । 
सहकारी समितियों को निम्नलिखित विद्येष सुविधाएं प्राप्त हे:-- 
यदि सभा ने किसी वर्तमान सदस्य अथवा भततपूर्व सदस्य को बीज 
अथवा खाद उधार दिया है, अथवा बीज खाद मोर लेने के लिए रुपया 
उधार दिया है तो समिति को उस समय अथवा खाद ओर बीज के द्वारा 
उत्पन्न की हुई फसल से अपना रुपया वसूल करने का प्रथम अधिकार 
होगा। यदि वह सदस्य किसी और का भी कर्जदार है तो बह लेनदार उस 
फसल को, जो समिति के बीज या खाद से पैदा की गई है, कुर्क नहीं करवा , 
सकता [इसी प्रकार यदि समिति ने सदस्यों को बैंल, चारा, खेती-बाड़ी 
तथा उद्योग-धधों में काम आनेयाले यंत्र, और उद्योग-धंधों के लिए कच्चा 
माल उधार दिया है, अथवा इन वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपया उधार 
दिया है तो इन वस्तुओं पर, तथा इस कच्चे माल के द्वारा तेयार किये हुए 
पक्के माल पर, समिति का प्रथम अधिकार होगा । किन्तु करूकत्ता हाई- 
कोर्ट ने एक मुकदमे में यह निर्णय दे दिया कि जबतक सभा अदालत से 
डिग्री न करा ले तबतक वह दूसरे लेनदारों को डिग्री कराने से नहीं रोक 
सकती । इस संबंध में अधिनियम के संशोधन की आवश्यकता अनुभव की 
जा रही है । सभाओं के यह अधिकार सरकारी मालगृजारी की वसूली, 
जमींदार के लगान तथा ऐसे लेनदार के अधिकार को नष्ट नहीं करता, 
जिसने वस्तु-विशेष पर सभा के अधिकार को न जानते हुए उसे खरीद 
लिया हो (धारा १९) । 
कोई लेनदार अपने ऋण के लिए सभा में सदस्य के भाग को कुर्क 
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नहीं करा सकता । परन्तु सभा को यह अधिकार है कि सदस्य के जमा किये 
हुए रुपये तथा उसके लाभ के भाग को ऋण के बदले में ले ले । बाहर का 
लेनदार कुर्की द्वारा इस रुपये को नहीं छे सकता। (धारा २०--२१) | 

असीमित दायित्व वाली सभा यदि चाहे तो मृत सदस्य के भाग उसके 
,उत्तराधिकारी को दे दे अथवा उसका मूल्य चुका दे। परन्तु सीमित दायित्व 
वाली सभा के लिए यह आवश्यक हे कि मृत सदस्य के उत्तराधिकारी को 
हिस्सा दे। (धारा २२) । 

सहकारी सभा के लाभ पर आयकर और अधिभार ([7८0 7976 (०४5 
270 57707 ४95 ) नहीं लिया जाता और न ही सदस्यों के लाभ पर टैक्स 
लिया जाता है। सहकारी समिति केवरू अपने सदस्यों को ही ऋण दे 
सकती है; किन्तु रजिस्ट्रार की अनुमति से वह दूसरी सभाओं को भी 
ऋण दे सकती है। बिना रजिस्ट्रार की आज्ञा के असीमित दायित्व वाली 
सभा चल-सम्पत्ति की जमानत पर भी ऋण नहीं दे सकती । (धारा २९ )। 

सहकारी-सभाएं अपने उपनियमों द्वारा तथा रजिस्ट्रार ढ्वारा निश्चित 
अधिकतम ऋण सीमा (१. (2. [..) से अधिक ऋण तथा अमानतें नहीं 
ले सकती । इसी कारण प्रत्येक सभा प्रति वर्ष अपनी साख निर्धारित करती है। 
सहकारी सभाएं उन व्यक्तियों का रुपया भी जमा कर सकती हें जो सदस्य 
नहीं । (धारा--३० ) । 

सहकारी सभा निम्न स्थानों में अपना धन जमा कर सकती हैं (१) 
सरकारी सेविग्स बँक में, (२) ट्रस्टी सिक्‍योरिटी में, (३) अन्य सहकारी 
सभा के भागों में, और (४) किसी ऐसे बेंक में, जिसकी अनुमति रजिस्ट्रार 
ने दे दी हो। (धारा--३२) । 

साधारणतया सहकारी सभाओं का छाभ तथा उसका जमा किया 
हुंआ कोष नांटा नहीं जा सकता; परल्तु निम्न दशाओं में बांदा जा सकता 
है । सीमित दायित्व वाली सभाओं में $ लाभ रक्षित-कोष में डाल कर 
शेष लाभ बांटा जा सकता है । एतदर्थ रजिस्ट्रार की अनुमति लेनी पड़ती 
हैं। असीमित दायित्व वाली सभाओं का लाभ प्रांतीय सरकार की अनुमति 
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से बांदा जा सकता है । रक्षित-कीप ( रिट४९८०४८९ प्रात ) या तो 
सभा के व्यापार में लगाया जाता है या रजिस्ट्रार की आज्ञा से जमा करा 
दिया जाता है । सभा के भंग होने पर ऋण चुकाने के बाद जो रुपया बचे 
उसका उपयोग सभा के निर्णम अनुसार होगा । यदि वह निर्णय न कर सके 
तो रजिस्ट्रार जिस प्रकार चाहे, उपयोग कर सकता है । लाभ बांटने में 
यह प्रावधान हूँ कि भाग-मूल्य का १०१६ से अधिक किसी वर्ष राभ-हूप 
में नहीं बांदा जा सकता। सभा-लाभ का उपयोग निर्धन-सहायता, 
सावेजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य-सहायता आदि में खर्च हो सकता हूँ परन्तु 
विशुद्ध धार्मिक कत्यों में नहीं। (धारा--३४) 

जिलाघीश, सभा की प्रबंध समिति अथवा सभा के ७ सदस्य यदि 
मांग करे तो रजिस्ट्रार स्वयं अथवा किसी अधीनस्थ कर्मचारी से सहकारी 
सभा की जांच करवाएगा । रजिस्ट्रार स्वयं भी जब चाहे जाँच कर करवा 
सकता है । ( धारा--३५) । 

यदि सभा का कोई लेनदार जांच कराना वाहे तो वह रजिस्ट्रारसे ' 
प्रार्थना करें। ऐसी अवस्था में उसे जांच का खर्च भी देना पड़ेगा (धारा 
- ++३६) । न्‍ 

सहकारी सभा निम्न दशाओं में भंग हो जाती है 

(१) यदि किसी लेनदार की प्रार्थना पर रजिस्ट्रार ने जांच करवाई हो 
और उसे यह प्रतीत हो कि सभा को भंग कर देना चाहिए । 

(२) यदि सभा के तीन-चौथाई सदस्य उसको भंग कर देने की 
प्राथना करें और रजिस्ट्रार उसे स्वीकार करे। ऐसे निर्णय की अपील 
प्रांतीय सरकार के पास दो मास के भीतर हो सकती है । 

(३) यदि सभा के सदस्यों की संख्या १० से कम हो जाय (धारा 
३९--४० ) । ६ 

सभा के भंग हो जाने पर रजिस्ट्रार एक परिसमापक (उ0पां- 
त&07) नियुक्त करता है, जिसका कत्तंवग्य सभा के लेनदेन तथा 
संपत्ति का प्रा-पूरां हिसाब बनाना; ऋण चुकाना और प्राप्तव्य रकमें वसूल 
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करना होता है (धारा ४१--४२) । 

रजिस्ट्रार मध्यस्थता के अधिकार प्रयोग करते हुए मध्यस्थ की . 
' नियुक्ति कर सकता है। मध्यस्थ के निर्णय की अपील रजिस्ट्रार के पास हो 
सकती है । मध्यस्थता का निर्णय अदालती निर्णयों की नांई परिचालित 
, हीते हैं और अदालतों द्वारा निष्पादित होते हूँ । 

प्रांतीय सरकारों को नियम बनाने के अधिकार भी इस अधिनियम के 
अधीन दिये गए हे । 

इस अधिनियम के बन जाने के पश्चात केंद्रीय सहकारी सभाओं तथा 
अन्य प्रकार की सहकारी सभाओं के बनने तथा रजिस्ट्री होने के द्वार खुल 
गए; परन्तु मूलतः सहकारी सिद्धांतों की पृष्ठभूमि संकीर्ण तथा अनुदार 
ही रही । अधिनियम के प्रारंभिक शब्दों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया 
गया जिससे सहकारिता को मानवता के मूल स्वभाव के अनुरूप बनाया. 
गया हो । फिर भी सहकारिता का आन्दोलन आगे बढ़ा, विस्तृत भी 
हुआ, देसी राज्यों में भी फंला; परन्तु मानव-मानव की मौलिक एकता के 
विश्वास से जो स्नेह की भावना-सृष्टि होती है और उससे जो दूसरे के 
लिए त्याग करके आनन्दानभव होता है और जो वास्तविक सहयोग की -: 
वृत्ति का बीज है, उस बीज के, परिस्फुटित होने में इस अधिनियम ने कोई 
सहायता नहीं दी । इस सेद्धांतिक प्रइन पर कहीं अन्य उपयुक्त स्थल पर 
विचार किया जायगा । यहां तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस अधिनियम 
का प्रसार तत्कालीन ब्रिटिश भारत के अतिरिक्त देसी राज्यों में भी हुआ | 
केंद्रीय सहकारी संस्थाओं की संख्या १७ से बढ़कर २३ ९, प्रारंभिक सभाओं 
की संख्या १९०९ से बढ़कर ११,५५५ हो गई | सदस्य-संख्या १,६१,९१० 
से बढ़कर ५,४८,२५३ हो गई। आन्दोलन को और आगे बढ़ाने से पूर्व भारत 
सरकार नेुं,“विचार किया कि आन्दोलन की आर्थिक उपयोगिता तथा 
आन्दोलन की पुष्टता की जांच कर ली जाय । 

इस जांच के लिए मेक्‍्लेगन कमेंटी का निर्माण हुआ। सन्‌ १९०४ से 
इस कमेटी के निर्माण तक आन्दोलन की गति-विधि का पता निम्न 
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तालिका से चलता है, जिसमे प्राथमिक सभाजों के आंकड़े है: 
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कुल सभाओं के आंकड़े इस प्रकार हैः--- 
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२. मेक्‍्लेगन कसेटी 

जिस समय यह कमेटी नियुक्त हुई, उस समय भारत में सहकारिता 
के वध प्रवेश को १० वर्ष से कुछ ही अधिक समय हुआ था। इस कमेटी की 
स्थापना के समय ८ अक्तूबर, १९१४ को जो प्रस्ताव पास किया गया था 
उसम्तमें भारत सरकार ने कहा था---- समिति का प्राथमिक क्॒तल्य इस बात 
का निरीक्षण करना होगा कि क्या सहकारिता का यह आंदोलन अपने 
उच्च-स्तर में तथा अपने वेत्तिक पहलू में सुस्थिर दिशा में उन्नति कर रहा 
है बा नहीं ? और इसके विकास के निमित्त वह ऐसे सुझाव दे जो बहू उचित 
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समझे । इसलिए प्रधानतः ऐसे विषयों की जांच होगी जो केन्द्रीय तथा 
प्रान्तीय बैंकों के नियंत्रण-पत्र, संगठन, कार्य-विधि, कार्यक्रम, विभिन्न 
प्रकार के सहकारी संगठनों के पारस्परिक वित्तीय सम्बन्ध, लेखा-परीक्षण, 
सब प्रकार की सहकारी सभाओं के निरीक्षण, सुरक्षित कोष के उपयोग 
तथा उसके वाधषिक हिसाब-किताब के प्रदर्शन से संबधित होंगे । भारत 
सरकार की यह भी इच्छा नहीं कि किसी सरुती से जांच की संभावनाओं 
को सीमित किया जाय । समिति को अपनी इच्छानुसार यह अधिकार 
रहेगा कि सहकारिता के आन्दोलन के किसी भी आवश्यक पहल पर विचार 
करके उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव करे ।” 
इस समिति की पहली बेठक १६ नवम्बर १९१४ को हुई । उसके 
परचात ४ मास तक समिति ने भारत का दौरा किया और इस पयेटन में 
इसने विभिन्न प्रकार की १३५ सभाएं देखीं । ९३ गवाहों के बयान लिखे। 
इसके अतिरिक्त बेंकों तथा सभाओं के मैनेजरों या सेक्रेटरियों से पूछ-ताछ 
की । उस समय भारत के विभिन्न प्रान्तों में सहकारी वर्ष भिन्न-भिन्न थे; 
बम्बई, आसाम में ३१ मार्च; बिहार, उड़ीसा में, ३१ मई यू. पी., 
मध्य प्रान्त, मद्रास, बंगाल, बर्मा, कुगें, अजमेर में ३१ जून और पंजाब में 
३१ जुलाई को वर्षान्त होता था । समिति ने सहकारिता के सभी पहलुओं 
पर विचार किया और एक पूर्ण विश्लेषण-सहित रिपोर्ट लिखी । यह रिपोर्ट: 
भारत में सहकारिता-आन्दोलन की बाइबिल बन गई और इसको ऐसा 
महत्त्व प्राप्त होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि सहकारिता के आन्दोलन 
को इसी रिपोर्ट ने भारत में एक व्यक्त, स्पष्ट तथा नियंत्रित स्वरूप दिया । 
इसी रिपोर्ट ने शासन के हर विभाग पर सहकारिता की आवश्यकता प्रकर्ट 
की । आज भी इसी के निर्देशों के अधीन विभाग काम कर रहा है । अतः 
_इस रिफ्रट की सिफारिशों का एक संक्षिप्त विवरण देना उचित जान 
पड़ता है। इस समिति ने सर्वेप्रथम दो बातों की ओर ध्यान दिया है (१) 
आन्दोलन का ध्येय और (२)इसका नैतिक आधार । समिति का कहना है- 
“क्योंकि सहकारिता के उद्देश्य हमेशा ठीक तौर पर नहीं समझे जातें 
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रहे, अतः इसके प्रधान उद्देश्य का उल्लेख बहुत आवश्यक है, और वह यह 
कि भारत की बहुसंख्यक ग्रामीण जनता, विशेपत: कृपक-वर्ग में जो जड़ता 
आ गई है, उसे हटाया जाय, जिससे वह अवनत दक्षा में न रह जाय । उसकी - 
अवनति का मुख्य कारण हैँ नई शिक्षा प्राप्त करने तथा दक्षा सुधारने में 
अनिच्छा । इस हीनावस्था का प्रकट दृश्य था साहुकारों का बढ़ता हुआ 
ब्याज तथा कृषकों से भूमि हथियाने की योजना । सहकारिता का साधन 
इसलिए भी अधिक उपयुक्‍त था, क्योंकि यह केवल आ्थिक अथवा दृश्य 
जगत की बुराइयों पर ही आक्रमण नहीं करता था वरंच अंतरनिहित नैतिक 
पतन को भी दूर करने की क्षमता रखता था। अतः सहकारिता के सिद्धान्त 
का संक्षेप से यह अर्थ है-- 

एक अकेला तथा बलहीन व्यक्ति दोष लोगों के साथ 
सहयोग करने से, अपने नेतिक उत्थान तथा पारस्परिक 
सहायता से पर्याप्त मात्रा में उन बाह्य जगत के आराम के 
साधनों को प्राप्त कर सकता है जो धनवान तथा बलशाली 
” व्यक्तियों को प्राप्त होते हें और इस तरह वह अपनी प्राकृतिक 

योग्यता की सीमा तर्क विकसित हो सकता है। 
आमतौर पर जनता और विभाग के कर्मचारी भी आन्दोलन के न॑तिक 
पहल को व्यर्थ आदर्शवाद कह कर उसकी अवहेलना करते हैँ; परन्तु हम 
यह लिखे बिना नहीं रह सकते कि सरकार को उस सहकारिता की ओर 
ध्यान देना चाहिए जो बाह्य जगत के सुखों के साथ-साथ आन्तरिक नेतिक 
तत्व को भी यथार्थ महत्व देती है, न कि उस सहकारिता की ओर, जिसमें 
सहकारिता के मौलिक सिद्धान्तों की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता । 
वस्तुत: यह नेतिक तत्व ही सहकारिता के साधन में, सरकार द्वारा उपयोग 
किये गए अन्य साधनों से भिन्नता का परिचायक हूँ ।” (रिपोर्ट वाक्य:-१-२) 
कुल रिपोर्ट के ६ अध्याय हैं | पहले अध्याय में भारत में सहकारी 
आन्दोलन का वर्णन हैं । कहना नहीं होगा कि यह अध्याय सहकारिता के 
सिद्धान्तों तथा उसके भारत में सफलतया परिचालून के उपायों के सम्बन्ध 
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में है और जो सुझाव इस सम्बन्ध में समिति ने दिये हैं उनकी उपयोगिता 
आज भी कम नहीं हुई है । सहकारिता के पाठक अथवा कार्यकर्ता को इस 
अध्याय का अध्ययन करना चाहिए। दूसरे अध्याय में प्राथमिक सभाओं का 
पूर्ण विवरण एवं प्रस्तावों सहित व्यौरा है । तीसरे में केन्द्रीय बेंकों का 
उल्लेख है । चौथे में प्रान्तीय बेंकों का और पांचवें में सरकारी सहायता 
का वर्णन है । अध्याय ६ में पुनः रिपोर्ट का सारांश दिया गया है परन्तु यह 
संक्षेप विवरणात्मक हैं प्रस्तावनात्मक नहीं । क्योंकि इस रिपोर्ट का भारत 
के सहकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है अत: उक्त रिपोर्ट के प्रारंभ 
में दिये हुए सार में से कतिपय आवश्यक अंश नीचे दिये जाते हें ताकि 
पाठक उस पृष्ठभूमि से परिचय प्राप्त करें जिसके अधीन इस आन्दोलन ने 
आज तक नहीं तो कम-से-कम १९४७ तक भरण-पोषण तथा प्रगति प्राप्त 
की: 


प्राथमिक सभाएं 


(१) साधारणतया कृषि-साख सहकारी सभाओं के थोड़े सदस्य 
होते हे । दस से कम तो हो नहीं सकते ।'कई,बार निर्धन लोग इकठठे होकर 
सभा बना लेते हैँ। उनके हिस्सों द्वारा जमा किया हुआ धन, अथवा उनकी 
अपनी चल व अचल सम्पत्ति पर अवरूम्बित अधिकतम ऋण-सीमा भी पर्याप्त 
साख प्राप्त नहीं करा सकती । फिर भी उन्हें ऋण मिलते हैं । यदि सारी 
सम्पत्ति कर्जदारों की बेच दी जाय तो भी ऋण की वापसी नहीं हो सकती । 
अतः स्पष्ट है कि इन सभाओं की वास्तविक साख उनका सदाचार है, अर्थात्‌ 
उनकी ऋण चुकाने की इच्छा तथा उत्पादक कार्यों में ऋण प्रयोग करने 
की उनकी योग्यता, जिससे कमाये हुए छाभ से वह ऋण अदा कर 

सकते हु. । 

(२) हर ऋण का यह अर्थ होना चाहिए कि उसी मात्रा में ऋण लेने 
वाले की कमाने की योग्यता में वृद्धि और उत्पादन में उन्नति हो। वापसी 
की गारंटी ऋण लेने वाले के इस ज्ञान में होती है कि यदि वह ऋण-राशि 
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नहीं लौटायगा तो उसकी समस्त सम्पत्ति उससे छिन जायगी । और फिर 
सब पर असीम उत्तरदायित्व एक-दूसरे को प्रभावित करने के लिए बाधित 
करता हैँ कि वह कही ऐसा ऋण न ले जिसका उत्तरदायित्व अन्यों पर भी 
पड़े । इस प्रकार सब एक दूसरे के ऋणों के सम्बन्ध में सतर्क रहते है । इस 
तरह लोगों के चरित्र पर एक नया प्रभाव पडता है, जिससे ईमानदारी 
तथा बचत की प्रवृत्ति पंदा हो जाती है । साथ ही संगठन तथा सहकारिता 
की भावनाएं जागृत होती हैं, साझे उद्देश्य पनपते है और संगठन के सामने 
साझे ध्येय का वास्तविक स्वरूप आता है । अतः हमारी मंत्रणा यह है कि 
सभाएं पहले सहकारिता की भावनाओं से परिपूर्ण होनी चाहिएं और दूसरे 
उनमें व्यापारिक कुशलता होनी चाहिए । 

(३) एक सभा को सहकारी होने के लिए कई शर्तें पूरी करनी पड़ती' 
हैं । सहकारिता के मूल में यह सिद्धान्त होता हैँ कि निर्बेल व्यक्तियों को 
अपनी वेयक्तिक उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के योग्य बनाया जाय, और उसके 
फल-स्वरूप संगठित होकर वह अपनी चारित्रिक तथा आध्िक उज्षत्ति करे । 
इस तरह “आर्थिक होते हुए भी यह आंदोलन चारित्रिक उन्नति के लिए 
महत्त्वपूर्ण है। यह समाजवादी होने की अपेक्षा अधिक व्यक्तिवादी हैं। 
वेत्तिक पूंजी के कमाने में यह ईमानदारी तथा चारित्रिक उत्तरदायित्व 
का घन प्राप्त करवाता हैं। अतः स्पष्टतया पहले आवश्यकता यह है कि 
संदस्यों को सहकारिता के सिद्धान्तों का पर्याप्त ज्ञान हो । तभी सहकारिता 
वास्तविक रूप में पनप सकती है । सभा के निर्माण में मुख्य आवश्यकता 
थह हैं कि चुनाव बड़ी सावधानी से किये जाय॑ । सदस्य ऐसे होने चाहिएँ 
जो ईमानदार हों या कम-से-कर्म भविष्य के लिए ईमानदारी से जीवन-यापन 
की प्रतिज्ञा करें; ऋण कभी भी संदेबाजी आदि के कामों के लिएं 
नहीं होना चाहिए और सदस्यों को ही दिया जाना चाहिए । कमेटी के सदस्यों 
को ऋण देने के बाद भी सतर्क रहना चाहिए कि वह ऋण उसी कार्य में लगाया 
जाता है या नहीं, जिसके लिए वह लिया गया था। यदि वैसा न किया गयाँ 
ही तो ऋण उसी समय वापस लें लेना चाहिए । व्यक्तिगत जमानतें लेकर 
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इस सतरकंता को अधिक पृष्ट करना चाहिए । कमेटी के सदस्यों को निःशुल्क 
सेवा करनी चाहिए। पदाधिकारियों को सम्पूर्ण सत्ता कभी नहीं देनी चाहिए। 
यह सत्ता साधारण जन-समुदाय के पास ही रहनी चाहिए ताकि सब 
सदस्यों का सभा-कार्य में ध्यान लूगा रहे । इसी ध्येय को प्राप्त करने के 
लिए एक सदस्य का एक मत (५०८) होना चाहिए और सभा-कार्य का 
पर्याप्त प्रचार होना चाहिए । ऋणों की सूची ऐसी जगह रहनी चाहिए 
जहां उसका सब सदस्य निरीक्षण कर सकें । सब की साधारण 
((०८7०८7७) ) बेठकें काफी जल्दी-जल्दी होती रहनी चाहिएं और उनमें 
सभा के हिसाब-किताब पर पूरे तौर पर विचार होना चाहिए। सभा का 
व्यक्त ध्येय बचत के स्वभाव का विकास होना चाहिए जिससे बचत की 
आदत आस-पास के क्षेत्रों में भी फैले । सब सदस्यों में यह भाव जाग्रत करना 
चाहिए कि सभा उनकी अपनी है । साथ-साथ लाभ से एक सुरक्षित कोष 
(॥२८४६८7४८ पि76 ) बनाना चाहिए । पूंजी का संग्रह भी बचत द्वारा 
करना चाहिए । इसके लिए पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण होता चाहिए । इन 
सब बातों के साथ व्यापार में, ईमानदारी, समय पालन, ठीक॑ हिसाब- 
किताब रखना, चातुर्य तथा समय पर ऋणों की वापसी, के नियमों की ओर 
पूर्ण ध्यान देना चाहिए । सदस्यों को पूर्णतया सतर्क रहता चाहिए | सह- 
कारिता के सिद्धान्तों का प्रशिक्षण, बैठकों में कार्ये का पूरा विचार-विमश्ञे, 
आदि ऐसे कार्य हैं, जिनकी ओर विजद्येष ध्यान देना चाहिए । 

(४) नई समस्याएं तथा उनका क्षेत्र--सभा के निर्माण में बहुत ही 
सावधानी तथा सतकंता से काम लेना चाहिए । रजिस्ट्रार को तभी रजिस्ट्री 
करनी चाहिए जब उसे यह विश्वास हो जाय कि समिति के होने वाले सदस्य 
सहकारिता के सिद्धान्तों तथा कर्तव्यों को भली प्रकार समझ गए हें और 
उनका अनुकरण करने के लिए तैयार हें । साथ ही उनमें ऐसा करने की 
“जता भी हैँ । केवल अफसरी प्रचार द्वारा प्राथमिक सभाओं की संख्या क़ो 
बढ़ाना एक भीषण भूल है। सभा-सदस्य एक-दूसरे के परिचित होने चाहिएं 
ताकि वे जान सकें कि कौन विश्वसत्तीय है और कौन नहीं, जिससे ठीक ढंग 
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से निगरानी कर सकें । अतः बड़ी-बड़ी सभाएं नहीं बनानी चाहिएं । बड़ी- 
बड़ी सभाओं में व्यक्तिगत रूप में सदस्य सभा-कार्यों पर ध्यान नहीं दे 
सकते । अतः ऐसी सभाएं कुछ काल तक प्रगति करती हैं; परन्तु शर्न:-दनै: 
उनका सहकारी दृष्टिकोण शिथिल पड़ जाता है । और वह प्रामों की 
ऋणदायिनी संस्थाएं मात्र बन कर रह जाती हैं । 

(५) ऋण की अवधि तथा उसकी वापस्ती--ऋ ण प्रदान करने के 
पूर्व सभा के लिए यह जरूरी है कि वह ऋण के प्रयोजन तथा ऋणी के आशिक 
साधनों को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय करे कि वस्तुत: ऋण की वापसी 
की अनुमानतः: कब तक आज्ञा की जा सकती है । जब इस अवधि का एक बार 
विद्वास कर लिया जाय तब उस पर पूरे तौर पर अमल करना चाहिए। 
रस्मी तौर पर ऋण प्रदान एक बड़ी खतरनाक पद्धति हैं जो सहकारी 
सभाओं में प्रचलित है। इसका फल होता है ऋणों की वापसी में कोताही। 
कृषि-सम्बन्धी ऋण कृषि-चक्र ( 280ै८णापाओोंं टज्णं७) के 
अनुसार प्रवाहित होना चाहिए | यह समय वापसी के लिए कुछ मास या 
एक वर्ष भी हो सकता है; परन्तु आमतौर पर दो से पांच वर्ष तक चलता 
हैं। जहां पर वर्षा अथवा अन्य साधन ऐसे हों कि कोई फसल न टूटती हो 
वहां वापसी साधारणतया १२ मास तक हो जानी चाहिए । परन्तु जहां 
जल-वायु ऐसा हो कि फसलों की प्राप्ति में अनिश्चितता हो, वहां वापसी के 
लिए कुछ वर्ष देने चाहिएं । परन्तु साधारणतया ऋण एक वर्ष की अवधि 
के लिए देना चाहिए । 

(६) ऋषणों पर ब्याज की दर--आमतौर पर कहा जाता है कि 
जनता को सहकारी सभाओं की ओर आकर्षित करने के लिए ब्याज की दर 
कम होनी चाहिए; परन्तु इससे ऋण लेने की आदत को बढ़ावा मिलता हैं। 
अतः सभाओं को आम साहुकारों की ब्याज-दरों से तो काफी कम ब्याज लेना 
चाहिए; परन्तु फिर भी व्याज के उचित दर अवश्य रहने चाहिएं। यथा 
जहां साहुकार की ब्याज-दर ३६, ४८, व ६० प्रतिशत हो वहां सभा को 
१५ या १८ प्रतिशत दर से प्रारम्भ करना चाहिए। जहां व्यापाराना ८ 
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था ९ प्रतिशत हो वहां यह जरूरी नहीं कि सभा के दर और सस्ते किये जाय॑ | 
सभा द्वारा लिया हुआ ब्याज यदि मंहगा भी हो तो भी उसकी आय की हर 
पाई सदस्यों को ही जाती है । रजिस्ट्रार को इस विषय की ओर पूर्ण रूपेण 
सतक रहना चाहिए और ब्याज की दर-निर्धारण के अधिकार रजिस्ट्रार के 
पास ही होने चाहिएं । 

(७) व्यापारिक पहल तथा पूंजी के स्रोत--(क)--बाहर से 
प्राप्त अमानतें--जहां तक अमानतें स्थानीय तथा सभा के कार्य में 
विद्वास द्वारा प्राप्त हों, उनके हासिल करने के लिए प्रयत्नशील रहना 
चाहिए । भले ही ये अमानतें सदस्यों से प्राप्त हों या अन्यों से । भविष्य 
में आन्दोलन की उत्पत्ति का अनुमान अमानतों के बढ़ने से हो सकता है। 
बाहर से पूंजी-प्राप्ति का प्रधान साधन केन्द्रीय बेंक से प्राप्त होने वाले 
ऋण होते है । जो कभी तो रजिस्ट्रार द्वारा और कभी केन्द्रीय वित्तीय 
संस्था द्वारा अनुमोदित होने पर मिलता है । ऋण देने से पूर्व यूनियन की 
अथवा विभाग की जेसी भी दशा हो, कर्मचारियों द्वारा पड़ताल कराई जाती 
हैं। इस क्रम को संक्षिप्त करने के लिए एक ऋण-सीमा भी हर संस्था की 
निश्चित कर ली जाती है । और उसके बहढ़द संस्था की आर्थिक स्थिति के 
अनुसार ऋण कम या ज्यादा दिया जाना चाहिए । 

(८) स्वीकृत ऋण जिन शर्तों पर दिया जाता है, वह विभिन्न राज्यों 
में विभिन्न होता है, जिन पर अलग-अलग दरों पर ब्याज लगाया जाता है 
तथा वापसी होती है । साधारणतया ब्याज नियमपूर्वेक प्रतिवर्ष व हर छ- 
माही में देना होता है । परन्तु मूल की वापसी की शर्तें भिन्न-भिन्न होती हैं । 
कहीं मूल की वापसी किस्तों द्वारा होती है और सारी रकम की वापसी 
निश्चित अवधि के पदचात होती है । साधारणतया वापसी ३-४ वर्ष में हो 
जानी चाहिए और वह वाषधिक किस्तों द्वारा हो या एक ही बार। ब्याज की 

“दरझसः प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारणतया ली जाती है। सदस्यों को आगे 

ऋण देने का भार व अधिकार सभा का ही होता है । साधारणतया सभा 

को अपने सदस्यों से किस्तें प्राप्त करनी हों तो ऊपर लिखे अनुसार वे छी 
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जाती है । किसी भी सभा की शक्ति तथा कार्य-निपुणता की वास्तविक 
कसौटी किस्तों का समय पर दिया जाना है । यह ठीक हैं; परन्तु ऐसा न 
होने पर उल्टा नतीजा नहीं निकाला जा सकता । यह हो सकता है कि सभा 
अपनी किस्तें अमानतों से देती हों और उसके ऋणी रुपये का दुरुपयोग 
करते हों और उनसे ऋण की वापसी न कराई जाती हो, था सदस्य किसी 
साहुकार से रुपया छेकर किस्तें अदा करते हों और नया ऋण लेकर उनकी 
अदायगी करते हों, जो कोई उत्पादक ध्येय प्रकट करके लिया गया हो; 
अतः एक अवहेलनाशील भी अदायगी समय पर करता हो । उसे निपुण 
व कार्यकुशल नहीं कहा जा सकता। ऐसी दशा का पता सभा के 
हिसाब की छात-बीन, पूर्ण निरीक्षण तथा स्थान्न पर पड़ताल द्वारा ही 
लगाया जा सकता है । सभा के पर्यवेक्षण में विशेष ध्यान रखना चाहिए 
कि अदायगियां वास्तविक होती हें या नहीं । और इस दशा के अवछोकन के 
निमित्त केवल केन्द्रीय वित्तीय संस्था द्वारा भेजी गई तालिकाओं पर ही 
भरोसा नहीं किया जा सकता । 

(९) साख का मल्यांकन--हर वर्ष सभा की ज्ञाख का निदचय भी 
ध्यान से होना चाहिए जिसकी समा के भीतर ही सभा ऋण तथा अमानतें 
प्राप्त कर सकती है । अभी तक इस पर रजिस्ट्रार का ही नियंत्रण रहना 
चाहिए । साख की उपरोक्त सीमा से ज्यादा ऋण अथवा अन्य वैत्तिक 
जिम्मेदारी उठाने की अनुमति नहीं दी जायगी । समिति की अपनी प्रवाह- 
शील राशि भी पर्याप्त होनी चाहिए । 

(१०) स्वत्वाधीन राशि तथा अधि-सम्पत्ति ((2एशाल्त #'फ्ातड 
गत $प7एॉप8& 38528 )--सभा के आन्तरिक आश्िक स्रोत हें 
भाग-राशि तथा सुरक्षित कोष । इस समय बहुत-सी सभाओं की नहीं के 
बराबर भाग-राशि है । गरीब किसान से पर्याप्त मात्रा में धन भागों के 
काम में गाने की आशा नहीं की जा सकती । परनल्तु ज्योंही यह आध्या 
हो जाय, भले ही वह किस्तों द्वारा प्राप्त हो, तो वह बचत हेतु सफल 
प्रोत्साहन देता है तथा सहज पूंजी प्राप्त करवाता है । स्वत्वाधीन घन-राशि 
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के लिए सभाओं को अपने सुरक्षित कोष तथा अधि-सम्पत्ति का ही आश्रय 
लेना होता है। « 

(११) सभाओं का निरीक्षण तथा लेखा-परीक्षण--इसलिए कि 
सभा पूर्णतया सहकारी तथा व्यापारिक हो, आवश्यक है कि वह कार्य के 
ऊँचे स्तर को कायम रखे। परन्तु किसानों व ग्रामीणों की सभाओं में ऐसे 
'स्तर को कायम रखने की आशा करना संभव नही । ऐसी अवस्था में लेखा- 
परीक्षण (४५०१६) तथा निगरानी की महत्ता बढ जाती हूँ | प्रथमत: आडिट 
का काम संघों तथा केन्द्रीय बेकों के अधीन होना चाहिए, परन्तु अन्ततो- 
गत्वा इस कार्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी रजिस्ट्रार पर ही होनी चाहिए । 
इसका यह आशय नही कि सारा काम सरकार पर ही पड़े और वही सारा 
खच्च दे। हर सभा का रजिस्ट्रार के प्रतिनिधि द्वारा पूरा-पुरा लेखा-परीक्षण 
होना जरूरी है | प्रवाहशील सभाओं की निगरानी संघों का कार्य होना 
चाहिए । इसके लिए जो कर्मचारी-समुदाय रखा जायगा उसके वेतन आदि 
का व्यय सभाओं द्वारा प्राप्त शुल्क से प्रा हो सकेगा; परन्तु फिर भी इससे 
रजिस्ट्रार का उत्तरदायित्व कम नहीं होता । उसे देखना होगा कि केन्द्रीय 
संघों का पर्यवेक्षण गछत दिशाओं की ओर प्रवाहित न हो और वह सहकारी 
सिद्धान्तों से विचलित न हो । 

(१२) बढ़ते हुए नियंत्रण की आवश्यकता--जिस प्रगति से आन्दोलन 
में वृद्धि हुई हैं, उसको देखकर कोई इन्कार नहीं कर सकता कि आन्दोलन 
ने एक व्यापक स्वरूप धारण कर लिया हैँ और देश में इसकी स्थिति दृढ़ 
हो गई है । परन्तु ऐसी अवस्था में आन्दोलन का दुरुपयोग न होने देने के 
लिए बढ़ती हुई धनराशि को ठीक ढंग से प्रयोग में लाना जरूरी है 
इसके लिए आन्दोलन को अपने ध्येय में ही केन्द्रित रखना जरूरी है 
ताकि वह अन्दर से खोखला होकर पतन को प्राप्त न हो । 

“ए इस आन्दोलन की अनेक संभावनाएं है। यही आंदोलन देश की सम्पत्ति 
तथा समृद्धि को बढा सकता है। यही भारतीय कृषकों को ऋण के बोझ से 
मुक्त कर सकता हैं; परन्तु इसमें बुराई भी हो सकती है, जिसका 
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सर्देव ध्यान रखना चाहिए। सहकारिता के सिद्धान्तों का प्रशिक्षण कम 
होने के कारण इस आन्दोलन का दुश्पयोग भी हो सकता है । आन्दोलन 
के विस्तार के साथ-साथ रजिस्ट्रार तथा उसके कर्मचारी-बर्ग में विस्तार 

| हों सका हैं और जो आन्दोलन में दोप आगए है उनका कारण पर्यवेक्षण 
की कमी है । इसका इलाज यही है कि पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण पर्याप्त हो । 
अतः रजिस्ट्रार को सहकारी-संगठनों के कार्य से पूर्ण जानकारी होनी चाहिए 
ताकि पर्थवेक्षण तथा प्रशिक्षण द्वारा महकारिता को वह बल दे । इसके 
बिना सहकारिता का विकास नहीं हो सकता । वर्तमान कर्म चारी-समुदाय 
पर्याप्त नही हैं। अतः हमारा प्रस्ताव हैँ कि हर बड़े प्रान्त में एक सहायक 
रजिस्ट्रार होना चाहिए जिसका दर्जा कलक्टर के बराबर हो । जहां सभाओं 
की संख्या अधिक हो, वहां १००० सभाओं के छिए एक नियत्रण करनेवाला 
शक्ति-सम्पन्न अधिकारी होता चाहिए । हां, यहू आवश्यक है कि चुने हुए ये 
व्यक्ति विशेष योग्यताओं से युक्त होने चाहिएं | इनका वेतन भी इस दुर्गम 
कार्य के अनुसार ही होना चाहिए। रजिस्ट्रार का अधिकार कलक्टर के 
समान होता चाहिए। ' 

यह भी आवश्यक है कि जिद्भाधीश इस आन्दोलन से अपने-आपको पद 
के नाते पथक न माने और न रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रयोग में लागे। 
बह अपनी कार्य-व्यस्तता में इस कार्य पर ध्यान भले ही न दे; परल्तु 
इन सब बातों के होते हुए भी उसे यह अनुभव करना होगा कि यह एक 
बड़ा महत्वशाली आन्दोलन हुँ ओर इस जिला के भले-बुरे का बहुत हद 
तक जिम्मेदार है । अतः उसे आन्दोलन की प्रगति से पूर्णतया परिचित 
रहना चाहिए । 

(१३-१४) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय बेंक--जहां तक साधारण व्यापार 
का सम्बन्ध हूँ इन संस्थाओं को ऋण देने के कार्य में पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं 
रही है । पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण-कार्य में इनका पूर्ण उपयोग नेहों फिया 
गया है। संघों की अनुपस्थिति में प्राथमिक सभाओं को पर्यवेक्षण का अधिक- 
तर भार इन संस्थाओं पर ही होना चाहिए। यदि उसके संचालक (डाइरैक्टर ) 
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सावधानी से चुने गए हों तो इस कार्य के लिए वह संस्था पूर्णतया उपयुक्त है । 
परन्तु इस प्रकार के बेंकों में सहकारी-सभाओं के ही प्रतिनिधि होने के कारण 
ये बेंक साधारण मध्यम-वर्ग के व्यक्तियों की सहानुभूति प्राप्त नहीं कर 
सकते, हाल्गंकि यह वर्ग बेकों का काम बड़ी सफलता से कर सकता है । 
यदि इस कठिनाई पर विजय प्राप्त कर ली जाय तो यह बेंक सबसे अधिक 

“लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं और यह भी ठीक है कि सहकारिता के 
सिद्धान्तों के अनुसार इस आवश्यक कड़ी की सदस्यता समितियों तक ही 
सीमित रहनी चाहिए। प्रबन्ध की क्षमता किसानों में आते-आते समय तो 
लगेगा ही । हमारे विचार में सबसे श्रेष्ठ पद्धति यह होगी कि संचालक- 
मण्डल ()77620075/:6) के कुछ सदस्य व्यापारियों से लिये जाते 
हों और कुछ सभाओं के प्रमुख प्रतिनिधियों से । परन्तु यह ध्यान रखना 
चाहिए कि नियंत्रण सहकारी-समितियों के हाथ में रहना चाहिए, न कि 
व्यक्तियों के हाथ में। शने:-शनेः प्रयत्न यह होना चाहिए कि आखिर में 
प्रबन्ध सहकारी-समितियों के हाथ में ही आ जाय । 

(१५) बेकों की प्रवाहशील पूंजी पर्याप्त मात्रा में रखी जानी चाहिए, 
जो नहीं रखी जाती। इसका कारण या तेरे यह होता है कि लाभांश-प्राप्ति 
की इच्छा प्रबल होती है या यह भी हो सकता हे कि सुरक्षित कोष के बछू पर 
खतरा ले लिया जाता है। सभाओं की संख्या शीघ्‌ बढ़ जाने के कारण केन्द्रीय 
बेंक पर कार्य-भार बढ़ जाय अथवा सभाओं को जो रुपया दिया जाता है 
उसपर व्याज की दर में तथा जिस दर पर बैक को रुपया प्राप्त होता है, उसमें 
भेद बहुत कम रहता है जिससे प्रवाहशील पूंजी जमा नहीं होती । फल- 
स्वरूप बेंक सरकार की ओर सहायता के लिए देखता है और सरकार का 
खयाल केवल यह होता हैँ कि रुपया ऐसी जगह लगाया जाय जहां हानि 
का भय न हो। कोई भी अवस्था हो, प्रवाहशील पूंजी का होना बहुत 

“झरूरीहा 

(१६-१७) आम तौर पर बकों का प्रबन्ध ईमानदारी से होता हैं 

और अपने अधिकारों के अन्दर कुशलता से भी होता है । साधारणतया 
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इतका काम प्राथमिक समितियों को ऋण देता हैं । अधिकतर अमानत जमा 
करनेवाले हिस्सेदार ही है । ये लोग साधारणतया आवश्यकता होने पर 
भी बेक को तंग नहीं करते । उनको भले ही रूपये की आवश्यकता हो । 
ऐसी दशा में उनको बाहर से अमानतें नहीं लेनी चाहिएं जबतक इनके 
समय पर अदायगी के लिए पर्याप्त साधन न हों । ऐसी अवस्था का पहला 
इलाज यह हूँ कि हर प्रान्त में एक सुदृढ़ शिखरीय बेक (09९5 97) 
हो, जिससे ही केन्द्रीय बेक ऋण ले और अपने से सम्मिलित सभाओं की 
सेवा करे | इस बेक से प्रान्तीय बेक संबद्ध होने चाहिएं । 

(१८) भारत में सहकारी बेकों का कार्य नया हैँ और संयुक्त पूंजी 
बेकों से साधारणतया भिन्न हैं। प्रवाहशील पूंजी की समस्या ऐसी है जिसपर 
शीघृता से काबू नहीं पाया जा सकता | यूरोप में ऐसी कठिताइयां आई और 
वहां पर सहकारी हुण्डियों के परिचलन द्वारा इसपर विजय पाई गई। 
ऐसी हुण्डियां सकारने के लिए या तो सहकारी बैंक बताये गए या सरकारी 
बेकों द्वारा सकारी गई । ह 

(१९) अन्य सुझाव--रजिस्ट्रार के कर्मचारियों में वृद्धि होती 
चाहिए। कृषि तथा उद्योग से सम्बन्धित विभाग के कार्यक्रम को सहकारिता 
से सम्बद्ध करना चाहिए और इनका अध्यक्ष एक होना चाहिए । एतदर्थ 
एक विकासाध्यक्ष ([2९ए०८०[7707॥ (+07077755707707') रखना 
चाहिए जिसके अधीन यह काम दिये जा सकते हैं। अभी तक इस विभाग 
को कृषि तथा शिक्षा की तरह महत्त्व प्राप्त नहीं हो सका। हमने यह भी 
विश्वास पाया कि इस आन्दोलन को सरकार की गारंटी प्राप्त है । विभिन्न 
अविश्वासों को भामक सिद्ध करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाता । 
सरकार को चाहिए कि सब अफसरों को यह स्पष्ट करे कि यह उनका कतेव्य 
है कि कोई भूममूलक धारणा जनता में न रहने पाय । 

मेक्‍्लेगन कमेटी की रिपोर्ट से भारतीय सहकारिता के एक नए युग का 
प्रारम्भ होता है। भारत की तत्कालीन सरकार ने इस रिपोर्ट की सिफारिशों 
पर उचित कार्यवाही की | कलक्टरों के लिए निर्देश जारी हुए । लेंड एडमिनि- 
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स्ट्रेशन रिपोर्ट के पेरा ६६० में सहकारिता के आन्दोलन का प्रबन्ध तथा 
माल-विभाग पर महत्व प्रकट किया गया । इस रिपोर्ट का वाक्य नं. ३ प्रमाणी- 
करण रजिस्ट्री के साथ समितियों को दिया जाने लगा, ताकि वह उनके 
लिए पथ-प्रदर्शक का काम करे। कर्मचारी-सम्‌दाय की संख्या में वृद्धि हुई । 
रजिस्ट्रार के काम का महत्त्व अनुभव किया जाने लगा । वस्तुत: आंदोलन 
की हर दिशा में इस रिपोर्ट की छाप स्पष्ट दिखलाई देने रूंगी | परन्तु उनकी 
एक विकास कमिश्नर ([229670[777600 (:07/778$»0767 ) नियुक्त 
किये जाने की महत्त्वपूर्ण सिफारिश पर अमल नही हुआ। उद्योग व कृषि- 
विभागको सहकारी विभागके साथ उक्त अधिकारी के अधीन श्रृंखलाबद्ध नही 
किया गया। यह रिपोर्ट भारतीय सहकारिता में बड़ा ही महत्त्व रखती है और 
जहांतक नीति व संगठन का सम्बन्ध हे,इस रिपोर्ट का युग आज तक चल रहा 
हैं । बम्बई की सरकार ने तो कुटी र-उद्योग के कार्य को सहकारी-विभाग के 
अधीन कर ही दिया | कृषि और सहकारिता के स्वाभाविक पारस्परिक संबंध 
को आज अधिक मात्रा में अनुभव किया जा रहा है और इसमे कोई अति- 
दशयोक्िति नही कि यह रिपोर्ट भारत की सहकारिता में अपना एँक स्थायी 
स्थान बना चुकी है । इस रिपोट की सिफारिशो का अनुकरण करता हुआ 
यह आन्दोलन मन्थर गति से प्रगति करता रहा और सन्‌ १९१९ में मांटेग्यू- 
चेम्सफोर्ड का सुधार-सम्बन्धी अधिनियम पास हुआ । इसके अधीन सह- 
कारिता-सम्बन्धी अधिनियम (कानून) बनाने के अधिकार प्रान्तों को 
मिल गए । इन अधिकारों का उपयोग करते हुए बम्बई ने १९२५ में, 
मदरास ने १९३२ में, बिहार और उड़ीसा ने १९३५ में, कुर्ग ने १९३७ में 
और बंगाल ने १९४० में अपने-अपने सहकारी-अधिनियम बनाये । साधा- 
रणतया सन्‌ १९१२ के मूल अधिनियम को ही इन्होंने अपने सामने नमूना 
रखा; परन्तु सहकारिता की धारणा को उदार अवश्य बनाया । बम्बई के 
अधिनियम ने सहकारी समितियों को साधव (॥२८४०प7८८४ ), उत्पादक 
(27087८278), उपभोक्ता ((+078प्र7०8) तथा गृह-निर्माण 
(30प४78 ) की श्रेणियों में विभक्त किया। भारत की कतिपय बड़ी- 
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बड़ी रियासतों में भी यह आन्दोलन फैला। उन्होंने भी अपने-अपने अधि- 
नियम बनाए जेसे--हँदराबाद, इंदौर, ट्रावन्कौर, काइमीर, ग्वालियर 
इत्यादि। आन्दोलन प्रसारित हो रहा था। कई सहकारी-समितियों ने 
दूसरे प्रान्तों में अपनी शाखाएं खोलीं, जिसके छाए आवश्यकता अनुभव 
की गई कि उन प्रान्तीय गाखाओं पर नियंत्रण रखा जा सके, जो 
प्रान्‍ु्त के बाहर स्थित हों। अतः १९४२ में मल्टी युनिट सहकारी- 
अधिनियम पास किया गया । इसके अधीन जिस प्रान्त में 
सहकारी-समिति की शाखा हो, और सहकारी-समिति दूसरे प्रान्त 
में रजिस्टर हुई हो तो जिस प्रान्त में शाखा होगी वहां भी रजिस्टर 
समझी जायगी और उस प्रान्त का रजिस्ट्रार उस शाखा पर वैसा 
ही नियंत्रण रख सकेगा जैसा कि वह मूल समिति पर, जहां वह रजिस्ट्री 
हुई हो, रखता है । मेकक्‍्लेगन कमेटी की रिपोर्ट के पश्चात जो महत्वपूर्ण 
प्रभाव सहकारी-आन्दोलन पर पड़ा, वह रिजर्व बेंक आफ इण्डिया का था, 
जो सन्‌ १९३५ में बना। अतः: १९१५ से छेकर १९३५ तक का जो युग 
भारतीय सहकारिता का रहा, उसे मैक्लेगन कमेटी का युग कहा जा 
सकता है । इस काल में आन्दोलन की विभिन्न दशाओं में जो प्रगति हुई 
उसका संक्षिप्त विवरण यहां पर दिया जाना उपयुक्त ही मालूम देता है । 


प्राथमिक ऋण-सम्बन्धी समितियां 


इस काल में आन्दोलन मुख्यतः ऋण तथा साख के पहल पर ही जोर 
देता रहा। ऋण-संबंधी सहकारी-समितियों ने समाज की पर्याप्त सेवाएं की 
हैं । जहां तक ब्याज भी दरों का प्रश्न है, इनमें सहकारी-आन्दोलन के कारण 
ही भारी कमी हो पाई है। पंजाब में इस प्रकार की सहकारी-समि तियों ने 
अपेक्षया अधिक उन्नति की और आन्दोलन की शक्ति इस बात से स्पृष्ट 
दिखाई देती हैँ कि इस प्रान्त के साहुकारों के विरुद्ध अल्प आयवाजे वर्गों 
का मानो एक मोर्चा खड़ा हो गया। वे अपने-आपको हाक्तिश्ाली समझ्नने 
लगे । सन्‌ १९१४ के महायुद्ध ने कृषकों को फौज में भरती द्वारा पर्याप्त 
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आय प्राप्त कराई और बचत का आन्दोलन आगे बढ़ा। किसानों ने अपनी 
भूमि रहन से छुड़ाई। इस आन्दोलन की प्रगति का चित्र निम्न तालिका 
से स्पष्ट होता है : 





वर्ष सदस्य-संख्या भाग द्वारा पूजी 
१११३३ ३ ५,४८,२५०३ ८८,८७००० ) 
40 कक ११,२८,९६१ २,५१,९७००० ) 
823 38 038, २१,५४,६०७ ५२,५६,००० ) 
१९२६-१९३० ३६,८८,८४१ ९,९४, १७०००) 
हज ४३,२२,२६९ १२,९१,४२००० ) 





यह पहले लिखा जा चुका है कि इस युग में सहकारिता प्रधानतया 
ऋण-साख से ही संबंधित रही । आमतौर पर एक ग्राम के लिए एक समिति 
बनाई जाती । इनका दायित्व अपरिमित होता था । ये ग्राम से अमानतें 
लेने का प्रयत्न करती ; परन्तु अक्सर यह देखा गया कि ये समितिया 
अपनी पूजी जमा न कर सकीं; और पूजी के लिए बाहर के स्रोतों पर ही 
आश्रित रही । इस तरह ये संस्थाएं सामूहिक रूप से प्रगतिशील सजीव 
संस्थाओं का रूप धारण न कर सकी । परिणामस्वरूप ये समितियां क्रमश: 
“ए” क्लास से “बी” और फिर “सी” वर्ग तक पहुंचकर अन्ततोगत्वा 
दीवालिया हो गई | श्री छोबो प्रभु ([,000 77० ०7प0 ) का कथन है कि 
उत्तर-प्रदेश के गोरखपुर जिले में ठीक यही हुआ और १० वर्ष के पश्चात 
सहकारी समितिया दीवालिया होन रूगी। इधर पंजाब के हुद्यारपुर या 
ग्रदासपुर के जिलों में, जहां यह आन्दोलन पुष्ट था, तथा लोगों की आथिक 
दशा अच्छी थी, यह प्रदन उत्पन्न होने ऊगा कि भाग-विक्रय द्वारा जमा रुपया 
किस काम पर रूगाया जाय ? इसी विचार-विमर्श में रु पया लाभप्रद कामों 
में न रूगने के कारण आय कम होने लगी । इसमे संदेह नही कि सदस्य-संख्या 
तथा भाग द्वारा संग्रहीत तथा अन्य साधनो द्वारा प्राप्त धन की मात्रा 
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बढ़ने लगी; परन्तु आधारशिला पुप्ठ न होने के कारण आन्दोलन में 
शिथिलता आने लगी । चंकि नगर तथा आराम की सहकारिता अथवा यों कहें 
कि क्पि व साहुकार की सहकारिता का आपस में कोई संबंध न था, अतः 
भिन्न-भिन्न दिशाओं में चछती हुई वे अन्त में एक-दूसरे को तनिर्बल बनाने 
लगीं। उस काल में सारा ढांचा विशेष रूप से साख-ऋण-संबंधी ही रहा। 
इसलिए केंद्रीय-संस्थाओं का काम बेकिंग तक ही सीमित रहता था । अन्य 
प्रकार की कंद्रीय सभाओं का रिवाज नहीं पड़ा था । 

प्रारंभिक साख-समितियां अमानतें द्वारा भी धन-मंग्रह का प्रबंध 
करती रहीं; परन्तु ग्रामीण जनता के निर्धन होने के कारण इस स्रोत से 
भी कोई उल्लेखनीय सफलता न मिली । बंबई-प्रांत को छोड़कर अन्य किसी 
भी प्रांत में सहकारी-समितियां पर्याप्त अमानतें संग्रह न कर पाई । इस 
काल के अमानतों के आंकड़े ४२वें पृष्ठ की तालिका में दिये गए हैं । 

सहकारी-समितियों को सुदृढ़ बनाने के छिए ही रक्षित कोष 
(२८४९०/७८ #प्ग0 ) का प्रावधान रखा गया था; परन्तु आमतौर पर 
यह कोष कारोबार में ही व्यय होता रहा और पृथक जमा नहीं रहा । 

बहुद्देश्यी तथा उपभोक्ता सहकारी-मंडार प्रारंभिक समितियों की 
कोटि में आते हैं । इनकी भी इस यूग में कुछ प्रगति हुई; परन्तु ऐसी 
नहीं जिसका व्योरा देने की आवश्यकता हो । इतना ही लिखना पर्याप्त 
होगा कि मद्रास में इस प्रकार की सहकारिता प्रगतिशील रही है । 

केंद्रीय बेंक तथा संघ--सन्‌ १९१२ के सहकारी-अधिनियम के 
बनने के बाद ही केंद्रीय सहकारी-संस्थाओं के निर्माण का प्रबंध संभव हो 
सका है । उक्त अधिनियम बनने के शीघ्र बाद ही उत्तर-प्रदेश, बंगाल तथा 
मध्य प्रदेश में केंद्रीय बंक बने । सन्‌ १९१५-२० तक इनकी औसत 
संख्या ३२०१ थी, जो १९२०-२५ तक ५०० हो गई। इन बेकों से सहकारिता 
के आन्दोलन को बड़ी सहायता मिली | इस तरह आन्दोलन प्रगति करता 
रहा, जिसकी प्रगति का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है : 
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वर्ष कुल समिति-संख्या सदस्य-संख्या चाल धन 
१९१५-२०... २८,४७७ ११,२८,९६ १ १५,१८,४७,००० 
5 8 ५७,७०७ २१,५४,६०७ २३६,२६,२६,००० 
१९२६-३० ९३,९३६ २६,८८,८४१ ७४,८९, १३,००० 


१९३१-३५ १,०५,७१४ ४३,२२,२६९ २४,६१,०६,००० 

इसी काल में भूमि-बंधक बेंक ( ॥,80व0 )/078986 उदय: ) 
भी बने और उन्नति करते रहे । परन्तु इस प्रकार के बेंकों को अधिक 
सफलता मद्वास में ही प्राप्त हुई । बंबई में भी यह अच्छे चले; लेकिन पंजाब 
में असफल रहे। परीक्षण, निरीक्षण तथा लेखा-परीक्षण के कार्यों का भार 
१९१२ के एक्ट के अधीन ज्विभाग पर ही रहा; परन्तु अग्रेल सन्‌ १९३१ 
में आल इंडिया कोआपरोेटिव कान्फ्रेंस का अधिवेशन हैदराबाद में हुआ 
और इसमें विचार किया गया कि समस्त भारत में लेखा-परीक्षण की एक 
ही पद्धति चलाई जाय । तदनुसार एक योजना भी तैयार की गई, जिसके 
अंतर्गत समितियों का निरीक्षण-कार्य केंद्रीय बेंक तथा बेंकिंग संघों को, और 
लेखा-परीक्षण का कार्य प्रांतीय सहकारी-संस्थाओं को, सौंपने का प्रस्ताव 
हुआ । यह भी योजना थी कि हर जिला में एक आडिट-युनिट बनाई 
जाय, जो अपने ऑडीटरों द्वारा प्रारंभिक सहकारी-समितियों का लेखा- 
परीक्षण कराए | सब कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा इसके 
लिए रजिस्ट्रार से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक रखा गया | लेखा-परीक्षण 
के लिए फीस भी नियत की गई। इसके फलस्वरूप कुछ प्रांतों में संघ बने 
और फीस का क्रम भी जारी हुआ; परल्तु राजकीय प्रबंध भी साथ-साथ 
चलता रहा । यह ठीक है कि इस तरह का प्रस्तावित क्रम पूर्णतया सफल 
नहीं हो सका । 


रिजवे बंक आँव इंडिया 
सन्‌ १९३४ में रिजवे बेंक आव इंडिया का अधिनियम बना और इस 


को] हिल 


बेक ने चिर-वांछित आवश्यकताओं को पूरा किया। सन्‌ १९३५ में रिजर्व 
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बेक ने अपना क्ृषि-विभाग खोला । इस विभाग के निम्नलिखित ध्येय 
निश्चित किये गएं-- 

(क) क्ृपि-संबंधी ऋण तथा साख-विषयक सब समस्याओं के 
अध्ययन-हेतु जानकार कर्मचारी-समुदाय रखना, जिसकी सेवाएं केंद्रीय 
सरकार को भी विचार-विमर्श के निमित्त उपलब्ध हो सकें । 

(ख) बैक के कृषि-संबंधी ऋण-विषयक कार्यो को संगठित करना 
तथा प्रांतीय सहकारी बेंकों एवं अन्य बेंकों के ऐसे संगठनों के साथ, 
जो क्षषि-ऋण संबंधी कार्य करते हों, संबंध स्थापित करना । 

(ग) कृषि-ऋण तथा साख के संबंध में रिजव बेंक आफ इंडिया की 
नीति का स्पष्टीकरण करना । 

इस प्रकार सहकारी-संस्थाओं के संचालन एवं प्रणयन का भार रिजर्व 
बेंक पर आ पड़ा । यह काय॑ बड़ी सतर्कता तथा विचारशीलता के बिना 
संपन्न होना संभव नहीं था । प्रांतीय तथा जिला बेंकों की आथिक स्थिति 
व अवशेष पत्रों की जांच-पड़ताल करना भी जरूरी था। सन्‌ १९३६ में रिजवे 
बेक के कृषि-विभाग ने सहकारिता के आन्दोलन के संबंध में एक रिपोर्ट 
तेयार करके भारत सरकार को भेजी । इस रिपोर्ट की सिफारशें इस 
प्रकार थीं : 

(१) जहां ऋण इतना बढ़ गया हो कि कर्जदार की सामर्थ्य से बाहर 
हो, उसे घटा देना चाहिए । 

(२) भविष्य में एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए जिससे 
अधिक ऋण न दिया जाय । 

(३) सदस्य किसान को एक से अधिक स्थानों से ऋण न लेने दिया 
जाय । 

(४) सहकारी गोदाम और विक्रय-समितियों की स्थापना की 
जाय । 

(५) प्रांतीय बेक को कृषि-साख का नियंत्रण करना चाहिए । 

(६) अधिक समय के लिए दिये जाने वाले ऋण, अल्पकालीन ऋणों 
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से पृथक किये जाने चाहिएं । 

(७) सहकारी केंद्रीय बेकों को अपने कर्जे की रकम घटा देनी चाहिए 
कि सदस्य खेती के छाभ में से उसे २० वर्गों में चका सके। जो रकम वसूल 
न हो सके, उसे बढ खाते में डाल देवा चाहिए । 

(८) ऋण तथा साख की सहकारी-समिलिपयों को ब्याज के दर कुछ 
बढ़ाने चाहिएं जिससे वे अधिक रक्षित कोप इकट्ठा कर सके | 

(९) बैंकों की प्रबंधकारिणी समिति में बेकिंग के अनुभव वाले व्यक्ति 
अधिक होने चाहिए । 

(१०) आवश्यकता से अधिक ऋण लेने और सदस्यों से ऋण की राशि 
वसूल करने में ढील को दू र करने के लिए अमानतदारों ((0]908008) 
के प्रतिनिधि भी केंद्रीय तथा प्रांतीय सहकारी बेकों के संचालक-मंडल 
में रहने चाहिएं । 

(१२) यदि बैल आदि खरीदने के लिए एक वर्ष से अधिक समय के 
लिए ऋण लेता ही पड़े तो भी वह दो वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं 
होना चाहिए । इस प्रकार के ऋण को वापिक ऋण से पृथक रखना 
चाहिए। ऋण व साख-संबंधी इस प्रकार के ऋण अधिक नहीं हूँते 
चाहिए । 

(१२) कृषकों को जो ऋण दिए जाये, वह आवश्यकतानुसार 
किस्तों में देने चाहिएं। सारी राशि एक मुक्त नही देनी चाहिए । 

(१३) यदि ऋण की अदायगी ठीक समय पर न हो तो उसे तुरन्त 
वसूल करने का प्रयत्त किया जाय । यदि ऐसा न हो सके तो समिति तोड़ दी 
जाय । यदि फसल नप्ट हो गई हो तो उसे अपवाद समझा जाय । 

(१४) फसल नष्ट होने की दशा में अदायगी के समय को आगे 
बढ़ाया जावे । 

(१५) प्रारंभिक समिति का, जो आन्दोलन की आधारशिला है, पुनः 
संगठन होना चाहिए और उसका कार्य-क्षेत्र केवल ऋण न होकर कृषक का 
समस्त जीवन होना चाहिए । 
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(१६) यह समितियाँ छोटे बेकिंग संघों से संबद्ध कर दी जाय॑ । 

(१७) प्रांतीय बेंक को आन्दोलन की देख-भाल और उसका नेतृत्व 
करना चाहिए । 

रिजवे बेक के क्ृषि-विभाग के संगठन से सहकारिता के आन्दोलन 
को वैज्ञानिक आधार मिला, और अनुसंधान का कार्य भी इसी विभाग के 
अधीन संगठित हुआ । इसके फलस्वरूप आन्दोलन में विधिवत प्रगति तथा 
उन्नति हुई है। रिजवं॑ बेक ने सहकारिता-संबंधी इतना ज्ञान प्रसारित किया है 
कि अब देश के हर भाग के आन्दोलन का व्यक्त तथा स्पष्ट परिचय सुलभ 
हो गया है। ग्रामीण ऋण-अनुसंधान तथा हर राज्य की सहकारिता-संबंधी 
खोज भी रिजवं बेंक द्वारा हुई है । इन सब सेवाओं के बावजूद सहकारी 
कार्यकर्त्ताओं का विचार है कि काफी समय तक रिजरवं बेंक की विचार-धारा 
संकीर्ण रही हे । जो वित्तीय सहायता रिजवं बेक ने कृषि-ऋण के संबंध में दी 
हैं, कई आलोचक उसे समुद्र में से बून्द के समान मानते है। वे भूल जाते हैं 
कि उक्त बेक नियंत्रणकारी अधिनियम के अधीन तथा उसकी मर्यादाओं 
के भीतर ही काम करें सकता था । जबतक वह अधिनियम संशोधित न होता 
तबतक बेंक के लिए अधिक सहायता देता संभव नहीं था। हर काम के लिए 
समय लगता हैं। अतः रिजवे बैक को भी कार्यानृसंधान करने,योजना बनाने 
तथा अधिनियम के संशोधन में समय लगा। मिलने वाली सहायता को कोई 
भी अल्प नहीं कह सकता। यह बेंक हर वर्ष सहकारिता के आंकड़े 
(903787 ८० 7९५7८५७ ) छापता है, जिसमें पूर्व के प्रकाशन पर पर्याप्त 
उन्नति की गई है। बेंक के अन्य प्रकाशन भी बड़े लाभदायक हें जैसे सहका- 
रिता के ३० वर्ष (॥]7709 9५९०४ ० (५0-0]027०४707 )। सहकारिता 
प्रशिक्षण-क्षेत्र में इसने सराहनीय कार्य किये हें और आज तो रिजव॑ बेंक के 
अधीन कितने ही प्रशिक्षण-केंद्र चल रहे हैं। भारतीय सहकारिता में जेसे 
पहला युग प्रवेश-काल है, दूसरा संवर्धत-काल हे, इसी प्रकार तीसरे को हम 
संगठन तथा अनुसंधान-काल कह सकते हैँ। इंस काल में आन्दोलन की प्रगति 
का संक्षिप्त विवरण आगामी पृष्ठ की तालिका से प्रकट हो जाता है:--- 
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यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सन्‌ १९४७ से पूर्व देश परतंत्र 
था, और उस समम भी भारत दो तरह की शासन-पद्धतियों में बंटा था। 
एक भाग में सीधा अंग्रेजी शासन और दूसरे में रजवाड़ों का शासन चालू था। 
ऊपर के आंकड़े तो अंग्रेजी भारत के हें और देसी रियासतों के आंकड़ों के 
बिना देश की सहकारिता का चित्र अपूर्ण रहेगा । अतः उस भाग की 
सहकारिता के आंकड़े पृष्ठ ४८ की तालिका में दिये जा रहे हें । 


अंग्रेजी भारत के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि सभा-संख्या 
आदि में सन्‌ १९४६-४७ में कमी हुई है; परन्तु ऐसी बात नहीं। सन्‌ १९४७ 
के मई से जून तक देश की विषम परिस्थिति में आंकड़ों का संग्रह संभव नहीं 
था। और फिर अनुपात से ग्रामीण ऋण सहकारी-समितियां पाकिस्तान में 
भी चली गईं । 


रिजवं बेंक व्यक्तियों या प्रारंभिक समितियों को सीधा ऋण नहीं 
देता, वरन्‌ इसका ऋण प्रांतीय अथवा केंद्रीय बेंकों द्वारा प्राप्त होता है । 
परन्तु भारत के ग्रामीण ऋण की समस्या सहकारिता के. ३०-४० 
वर्षों में भी सुलझ नपाई। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने प्रयत्नों 
के बावजूद भी कृषकों के ऋण की आवश्यकता २००७ तक ही सरकारी 
तथा सहकारी स्रोतों द्वारा पूरी हो सकी है । शेष ८०% की आवश्यकता 
निजी स्रोतों द्वारा ही पूरी होती रही है। इसमें संदेह नहीं कि ब्याज कम 
हुआ ब्याज द्वारा मूलधन की वृद्धि की सीमाएं निर्धारित हुई और ऋण 
की आवश्यकताएं भी निश्चित हुईं। फिर निजी स्रोतों द्वारा ऋण-प्राप्ति 
में इतनी कमी नहीं हो सकी जिससे यह कहा जा सकता कि सहकारिता 
कभी भी भविष्य में ग्रामीण कृषक की ऋण की पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति 
कर सकेगी । इन सब बातों की ओर रिजवं बैंक तथा अन्य अनुसंधान- 
कर्त्ताओं ने शासन तथा आन्दोलन का ध्यान आक्ृष्ट किया । इस कार 
में रजिस्ट्रारों के सम्मेलन होते रहे । वे भी प्रस्ताव भेजते रहे । 
रजिस्ट्रारों का सबसे प्रसिद्ध सम्मेंडन सन्‌ १९४४ में हुआ। बड़े महत्वपूर्ण 
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भारत में सहकारिता ४९ 


निश्चय हुए । सहकारिता के आन्दोलन को पुष्ट करने के लिए उन्होंने 
शासन का ध्यान निर्माण-काल में आथिक सहायता की ओर आऊक्ृष्ट किया । 
इसी सम्मेलन के प्रस्ताव पर सहकारी योजना-समिति ((५0-0[002/7ए८ 
7]977778४ (४0777706८) का निर्माण हुआ,जिसका ब्यौरेवार विवरण 
अगले अध्याय में दिया जायगा | इस युग मे सहकारिता के आन्दोलन के 
लिए सरकारी सहायता पर बहुत जोर दिया गया। 

सरकारी सहायता के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत है। श्री फे का 
मत है कि सरकारी सहायता जब एक बार प्रविष्ट होती हैं तो फिर उससे 
मुक्त होकर स्वावलम्बी आन्दोलन की स्थापना कठिन हो जाती हैं। अतः 
सरकारी सहायता बडी सतकता से दी जानी चाहिए। यह सहायता 
स्वावलंबन को तो पुष्ट करेगी ही; परन्तु सदस्यता की वृद्धि को भी 
प्रभावित करे । आन्दोलन की सफलता के लिए आवश्यक है कि जनता की 
मनोवेज्ञानिक धारणाओं में परिवर्तत हो, उनकी विचारधारा बदले और 
उनका जीवन-क्रम सहकारी-भावनाओ पर अवरूम्बित हो । 

कई विद्वानों काँ मत है कि यह सहायता ऋण के रूप में ही दी जानी 
चाहिए ताकि समितियां उसकी वापसी की चिन्ता से स्वावलम्बन के भावों 
को पृष्ट करे। परन्तु भारत के सहकारी-विभाग के अधिकारियों का विचार 
है कि भारतीय जनता के निर्धन होने के कारण आन्दोलन के लिए निर्माण- 
काल में सरकारी सहायता की बड़ी आवश्यकता है और अभी तक इस धारणा 
को ही भारत में पृष्टि प्राप्त हो रही है । 


प्रान्तीय बंक 


इसी यूग में सहकारी आन्दोलन में प्रांतीय सहकारी बेकों का प्रचार 
बढ़ा। १९४६-४७ में इनकी संख्या २३ हो गई, जो स्वतन्त्रता के पश्चात 
सन १९४७-४८ में घट कर ११ रह गई क्योंकि कुछ बेक पाकिस्तान में चले 
गए। इसी काल में सहकारिता का विकास बहुमुखी हो गया | आन्दोलन 
ऋण तथा साख-पक्ष में तो आगे बढ़ा ही; और कई दिद्याओं में भी आगे 


७० भारतीय सहकारिता का इतिहास 


बढ़ता गया। बहुहेश्यी सहकारिता (>> पाता [7086 (:०-00श४- 
707) भी अपनाई जाने लगी। दूध संबंधी, ग्रामोद्योग को संगठित करने 
वाली आदि-आदि सहकारी समितियां बनने लगीं । 

इन सब दिशाओं में आन्दोलन की प्रगति का पूर्ण विवरण इस अध्याय 
का विषय नहीं, क्योंकि इसके लिए प्रत्येक दिशा के विवरण को स्पष्ट करने 
के लिए पृथक्‌ अध्याय की आवश्यकता होगी, जो इस पुस्तक में ही 
अन्यत्र दिया जायगा। यहां केवल सन्‌ १९४७ के सहकारिता के आन्दोलन 
के आंकड़े देने ही पर्याप्त होंगे, जिनसे यहु पता चल सकेगा कि जब देश 
स्वतन्त्र हुआ उस समय आन्दोलन की क्‍या दशा थी ? 

आगे दी हुई तालिकाओं के आंकड़े सन्‌ १९४६-४७ की रिपोर्ट से 
लिये गए हैं। 


प्‌ रे 


भारत में सहकारिता 
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भारत में सहकारिता की गतिविधि आकने तथा उसके भावी प्रचार पें 
नव-जीवन छाते के छिए समय-समय पर विशेषज्ञों के सम्मेलन होते रहे हैं| 
निकल्सन-रिपोर्ट और मैवठेगन रिपोर्ट दोनों ऐसे ही विशेषज्ञों के विचार- 
विनिमय का फल है, और आज भी सहकारी-जगत्‌ भें इनका इतना 
मान है कि इन्हें सहकारिता की बाइबिल के नाम से पकारा जाता है। 
समय बीतने के साथ-साथ ही सहकारिता का क्षत्र भी विस्तृत होता 
जा रहा हैं। नए-नाः कार्यों में सहकारिता के सिद्धातों के प्रयोग होने 
लगे है । रिजव बेक ने १९३५ के पश्चात इस और बिशेष ध्यान दिया है और 
आर्थिक संसार में सहकारिता ने एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्न कर लिया 
कि इस आन्दोलन से संबंधित अधिकारियों को नई नीति निर्धारण करते 
की चिन्ता हुई; क्योंकि एक ओर अगर आन्दोलन विस्तृत होता हुआ नई 
प्रतिज्ञाओं के साथ भारत में आगे बढ़ रहा था और इसने विवश तथा निर्घन 
मानव के हृदय में नई आशा का दीप जगा दिया था, तो दूसरी ओर राज्य 
की नीति इस प्रकार संकीर्ण थी, जिससे इस जन-आन्दोलन को पूर्ण रूप से 
पुष्टि नही मिलती थीं। यही कारण था कि सहकारी-विभाग के अधिकारी 
एक विषम परिस्थिति में थे। इस समस्या को हल करने के लिए सन्‌ १९४४ 
में भारत के विभिन्न प्रातों के रजिस्ट्रारों का एक सम्मेलन हुआ, और इस 
सम्मेलन ने सरकार से कुछ सिफा रिशे की। इन सिफारिशों के फलस्वरूप ही 
सहकारी योजना-समिति (47798 (0एाय7८८) का निर्माण 
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हुआ । इस कमेटी को सुरख्या कमेटी के नाम से भी पुकारा जाता है। 
कमेटी का काम यह था कि वह सरकार के समक्ष सहकारिता के 
संबंध मे निश्चित नीति-निर्धारण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करे। कमेटी 
नें सहकारिता के प्रश्न पर मौलिक ढंग से विचार किया और अपनी 
रिपोर्ट सन्‌ १९४५ में प्रस्तुत की; परन्तु दम पर अमल तब हुआ जब 
देश स्वतन्त्र हो चुका था और पाकिस्तान पृथक देश बन चुका था । इस 
रिपोर्ट में स्वतन्त्रता संग्राम द्वारा उत्पन्न स्वतन्त्र विचार-धारा की छाप 
स्पष्ट दिखाई दंती हैं । 

इसी कमेटी की सिफारिशों का फल है कि आन्दोलन ने एक व्यापक 
रूप धारण किया, संविधान निर्माताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ 
और पंचवर्षीय योजना में इसे सर्वोपरि विकास-साधन स्वीकार किया 
गया । 

आन्दोलन के प्रचार में जो प्रारंभिक कठिवाइयां आई, उन पर विचार 
करते हुए इस कमेटी से लिखा :-- 


प्रारम्भिक 


सहकारिता के विकास के लिए उन बातों की ओर सकंत करना आवश्यक 
है, जिनके बिना सहकारिता अपने उच्च आदर्श को प्राप्त करने में सफकू 
नहीं हो सकेगी । इन पूर्व आवश्यकताओं को राजनैतिक, आ्थिक तथा 
शिक्षा-संबंधी तीन भागों में विभकत फिया जा सकता है :-- 

(१) पहली आवश्यकता यह हैँ कि देश का शासन उत्तरदायित्व-संपतन्न 
लोकतंत्र-पद्धति पर अवलम्बित हो क्योंकि ऐसा शासन ही व्यक्तिगत प्रेरणा 
तथा जिम्मेदारी की भावनाओं की सृष्टि कर सकता है। 

(२) योजना की सफलता के लिए आवश्यक है कि खुले व्यापार की 
पद्धति का खात्मा किया जाय | क्योंकि इसी पद्धति के अनुसरण ने भारत 
की जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठने से रोके रखा है । इसका अर्थ यह 
होता है कि शासन शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, कृषि तथा उद्योग के संबंब 
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में बढ़ी हुई मात्रा में उत्तरदायित्व सम्हारे | दश के विकास के निमित्त 
आज के व्यक्तिगत तथा निजी प्रेरणा के आशिक क्षेत्रों को सिक्रुइना पडेगा, 
अन्यथा खतरे की संभावना रहती हैं । इसके विपरीत सड्कारी-सगठन में 
उत्तरदायित्वों को साझा बना कर सकट की सीमा नियत कर दी जाती हूँ। 
परन्तु इसकी भी एक हद होती है जिसको लछाघने पर सह्कारी-सस्था में भी 
खतरें को टाला नहीं जा सकता । इसीलिए शासन के हस्तक्षेप की आव- 
दयकता पड़ती हैं ताकि आधिक व्यवस्था के स्वाभाविक खतरों को इतना 
कम किया जा सके कि वे सहन किये जा सके । 

यो तो हर उत्पादन-क्षेत्र में सदेव खतरा रहता हैं, परन्तु कृषि 
को यह खतरा कुछ अधिक लगा रहता हे, क्योकि एक तो मानसून की वर्षा 
सदिग्ध होती हैँ, दूसरे उपज न्‍्यूनाधिक होती रहती हैं, तीसरे हमारे कृषि- 
क्षेत्र छोटे-छोटे हे, इससे भी कुछ अन्तर पड़ जाता है । कृषि की उपज के 
मूल्यों में न्‍्युताधिकता भी सारे देश की आथिक स्थिति पर प्रभाव डालती 
हैं, क्योंकि देश की छगभग 3० प्रतिशत जनता खेली-आाड़ी पर निर्भर 
है । औद्योधिक उत्पादन के मृल्यों पर भी खेती की उपज के मल्यो का प्रभाव 
इसीलिए पडता है कि कच्वा माल तथा अनेकों की आजीविका इनसे प्रभा- 
वित होती हैं । जिस समय कृषि-सबंधी उत्पादन के मूल्यों में मन्दी आ 
जाती है उस समय कृपक की दशा भी विशेष रूप से दयनीय हो जाती है। 
अत. सरकार के लिए आवश्यक हैँ कि वह ऐसी नीति निर्धारित करे 
जिससे कृषि-विषयक उत्पादन का मूल्य ऐसी सीमाओ के अन्दर रहे जो 
उत्पादक तथा उपभोक्‍ता के लिए सह्य हो। ऐसा करने से ही आने वाले 
वर्षों मे कृपि सबधी उपज के भावों की मन्‍्दी को रोका जा सकता हैं, 
और इस प्रकार समस्त आथिक जीवन में समता लाई जा सकती हूँ, तथा 
उत्पादन में होनेवाले खतरो को काबू में रखे जानेवाले अनुपात तक सीमित 
किया जा सकता है । फल-स्वरूप सहकारिता-आन्दोलन को अन्य व्यवसायों 
के मुकाबले सफल बनाया जा सकता है । 

सहकारिता की उन्नति की गति उसी अनुपात से होगी जिस अनुपात 
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से देश में शिक्षा का प्रसार होगा । सहकारिता के लक्ष्यों को निर्धारित 
करते समय शिक्षा-संबधी विकास की गतिविधि को ध्यान में रखना होगा, 
जिनका जिक्र सन्‌ १९४४ के केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा-परिषद ने अपनी रिपोर्ट 
में किया था । सहकारिता के विकास की गति उसी अनुपात से तीव्र हो 
सकती है जिस अनुपात से उसकी रुकावटे हटाई जाय॑। 
इसी रिपोर्ट मे देश के सार्वजनिक हितों को सामने रखते हुए यह 
सिफारिश की गई है कि जिस हलाक॑ की दो-तिहाई जनता सहकारी सभा 
की सदस्य हो और सहकारी सभा दो-तहाई बहुमत से कोई प्रस्ताव पास 
'करे तो उसका पालन समस्त जनता पर बाधित किया जाना चाहिए और 
इसी आशय का संशोधन सहकारी विधान में छाया जाना उचित हैं । इस 
रिपोर्ट में एक मतभेंद-सूचक नोट श्री हीरालाल काजी ने लिखा है, जिसका 
तात्पययं यह था कि कमेटी को चाहिए कि रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश 
करे कि सहकारिता आन्दोलन पर से शासकीय नियंत्रण को क्रमशः कम 
किया जाय । परन्तु इस विषय में शेप सदस्यों का कहना यह था कि ऐसा 
करने का असी उचित समय नहीं है । कमेटी की रिपोर्ट का सररांश उसके 
अस्त में दिया गया है । यहां पर उसका हिन्दी-रूपातर इस अभिप्राय 
से दिया जा रहा है, क्योंकि स्वतन्त्र भारत की सहकारिता का यही 
आधार है । 


सहकारिता और आयोजन 


(१) सहकारिता के विकास के लिए लोकतंत्रात्मक शासन-पद्धति 
का होना आवश्यक है । यह भी जरूरी है कि शासन खुले व्यापार की पद्धति 
की समाप्ति कर दे तथा शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और 
आर्थिक विकास के क्षेत्रों में अधिक उत्तरदायित्व सम्भाले । 

(२) सहकारिता की संस्थाओं में स्वेच्छा के सिद्धांत का पालन ठीक 
है परन्तु जहां देश के विकास-कार्यों का संबंध हो और जिस क्षेत्र के दो- 
तिहाई परिवार सहकारी संस्था के सदस्य हों और वे दो-तहाई बहुमत से 
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कोई निश्चय करें तो वह निश्चय उस क्षेत्र के सब लोगों पर छाग करते के 
लिए विधान में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए और विकास से संत्रंव 
रखनेवाले सब विभागों को सहकारिता के पक्ष में प्रचार करके जनता को 
अधिक-से-अधिक मात्रा में सहकारिता के परिवार में शामिल करना 
चाहिए | 

(३) सहकारी सभा छोकतंत्री विकास-पद्धति के प्रसार के लिए एक 
अति उत्तम साधन है और इसके ही संगठन से बड़ें पैमाने पर उद्योग के 
कार्य आयोजित किये जा सकते हे । 

(४) सहकारी योजना में शासन से हर प्रकार की मंत्रणा तथा 
सहायता मिलनी चाहिए। परत्तु इसकी सफलता, इसके गैर-सरकारी अंग 
की निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास तथा कार्यशीलता पर ही निर्भर है। अत: इसे 
इस ढंग से संगठित करना चाहिए जिसमे सरकारी तथा गैरसरकारी 
अंगों का पारस्परिक विचार-विनिमय स्वाभाविक ढंग से निरन्तर 
चलता रहे । 

(५)-युद्धोपरान्त विकास-कार्य में सैनिकों की महायता के लिए 
उचित प्रावधान इसमें होना चाहिए। 

(६) हर प्रांत में सहकारी-विभाग का एक प्रचार उपविभाग होना 
चाहिए । 

(७) भारत में सहकारिता की असफलता के कारण ये हैं :--- 

राज्य में खुले व्यापार की नीति, लोगों की अशिक्षा, व्यक्ति की सब 
मांगों को पूर्ण करने में आन्दोलन की असफलता, सभाओं का छोटा होना 
ओर अवेतनिक कार्य-पद्धति में अधिक विश्वास, जिसके कारण आन्दोलन में 
अयोग्यता आई | 

कृषि-सम्बन्धी उत्पादन 

(१) सब राज्यों के छिए इस बात के जानने की जरूरत है कि उन्हें 

ऐसी कितनी कृषि-योग्य भमि मिल सकती हे जिसपर काइत नहीं की जा 


पु 


रही हैं, और जिसपर उपज बढ़ाने के निमित्त काइत की जाय । 


च्ऊ 
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(२) विकसित तथा उन्नत क्रृषि उपकरणों के बारे में सहकारी 
सभाओं को इस्तेमाल किया जाय । 

(३) कृषि-विभाग खोज करके बढ़िया बीजों का वितरण सहकारी 
सभाओं द्वारा कराये । इसी तरह रासायनिक खाद का वितरण और 
वक्षारोपण का कार्य भी सहकारी-सभाओं द्वारा ही होना चाहिए । इसके 
लिए वन-विभाग को योजनाएं बनानी चाहिएं। सिचाई का कार्य तो राज्य 
के जिम्मे रहना ही चाहिए; परन्तु इनकी छोटी-छोटी शाखाएं, जलू- 
वितरण तथा सिचाई के अन्य कार्य सहकारी सभाओं को सौंपे जा सकते हैं । 
इसी प्रकार अन्य सिचाई योजनाएं तथा कुहलों के निर्माण का कार्य सहकारी 
सभाओं के हवाले किया जा सकता है। पंथों तथा मार्गों के निर्माण 
में भी सहकारी-सभाएं उपयोगी कार्य कर सकती है । संक्षेप में कृषि तथा 
अन्य विकास कार्यो पर सरकार को सहकारी-सभाओं का पर्याप्त सहयोग 
प्राप्त करना चाहिए । 

(४) ऋण-संबंधी प्रश्न कृषक जीवन के एक भाग से संबंधित हें । 
अतः प्रारंभिक सहकारी सभा को इसके लिए सब उपयोगी* कार्य करने 
साहिएं । एक ऐसी सभा के कम-से-कम ५० सदस्य होने चाहिएं और कायें- 
क्षेत्र इतना होना चाहिए कि पर्याप्त व्यवसाय प्राप्त करके कार्य का भली 
प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण कर सके । 

(५) जहां असीम उत्तरदायित्व सफल सिद्ध हुआ हो, वहां प्रारंभिक 
सभा' के उत्तरदायित्व में परिवर्तत की आवश्यकता नहीं होगी । कई राज्यों 
में असीम उत्तरदायित्व ने कई अच्छे परिणाम नहीं दिये । अतः: अब विचार- 
प्रवाह सीमित उत्तरदायित्व के हक में हैं । और इसके लिए नवसंगठित 
सभाओं का उत्तरदायित्व हिस्सेंदारों के भागों तथा उनके निश्चित गुणन 
तक सीमित होना चाहिए | परन्तु यह विचार रखा जाय कि हिस्सों की 
बिक्की से सभा-कार्य के लिए पर्याप्त धन मिल जाय । हां, जहां असीम 
उत्तरदायित्व सफल रहा हो उसे चालू रखना चाहिए और वस्तुस्थिति 
के अनुसार रजिस्ट्रार को इसका निर्णय करना चाहिए । 
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(६) प्रयत्न यह होना चाहिए कि १० वर्ष में ५० प्रतिशत ग्राम तथा 
३० प्रतिशत ग्रामीण जनता नवर्संशठित सहकारी सभाओं में शामिल हो 
जाय । इसके लिए दो पचवर्षीय योजनाएं बना लेती चाहिएं और रक्ष्य- 
प्राप्ति के लिए सहकारिता के परिवार में प्रतिवर्ष ८ में १० राख तक 
नए व्यक्ति शामिल होने चाहिएं।इस अवधि में २१,६०० नई सभाएं 
बनाई जानी चाहिएं और हर सहकारी सभा के प्रबंध संबंधी व्यय में 
सरकार ५० प्रतिशत तक आर्थिक महायता दें । 

(७) ५० सभाओं के समूह के लिए दो सुपरवाइजर तथा एक आडिटर 
एवं १०० सभाओं के लिए एक इंस्पेक्टर और एक हजार सभाओं के लिए 
एक सहायक रजिस्ट्रार तथा मारलू-विभाग के लिए एक डिप्टी रजिस्ट्रार 
होना चाहिए । 

(८) सहकारी-सभाओं को क्षेत्र-एकीकरण का वह काम हाथ में लेने 
के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो राज्यों में स्वीकृत किये गए अधि- 
नियमों के अधीन किया जाना हो । 

(९) «भूमि तथा कृषि-संबधी उत्पादन के बढ़ाने का एकमात्र हल 
तो विस्तृत मात्रा में उत्पादन ही है । उत्पादन की इस विधियों में सामूहिक 
कृषि, शासन द्वारा कृषि, कम्पनी द्वारा कृषि तथा सहकारी-खेती की पद्धतियां 
हैं । पहली विधि भारत की वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं। दूसरी 
विधि मात्र उदाहरणार्थ ही होनी चाहिए | तीसरी में पृजीवाद के सब 
दोष रहते हैँ । अतः चौथी विधि, जो व्यक्तिगत स्वामित्व का संरक्षण करती 
हुई विस्तृत मात्रा में उत्पादन के सब छाभ देती हैं, अपनाने योग्य है। 

(१०) सहकारी खेती की सभा नीचे लिखे चार प्रकारों में से कोई भी 
हो सकती हैः--- 

(१) सामूहिक खेती 

(२) साझी काइतकारी 

(३) परिमाजित खेती 

(४) संयुक्त खेती 
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इनमें से किसी भी प्रकार को सभा जारी करने से पूर्व वहां की 
परिस्थिति को जनता आवश्यक होगा । सरकार जहां कहीं भी नई भूमि 
को काइत के योग्य बनाए वहां भूतपूर्व फौजियों तथा भूमिहीन मजदूरों 
की सहकारी सभा बनाई जाय, जो सामूहिक खेती करें । परिमाजित खेती 
का सबसे अधिक प्रचार करना उचित होगा। संयुक्त सहकारी खेती का 
प्रचार समय लेगा। अतः, इस प्रकार की सहकारी सभाओं का प्रचार शनेः- 
शने: होना चाहिए। 

(११) सहकारी खेती के प्रोत्साहन के लिए जिला केंद्रीय बेंक के द्वारा 
कम तथा अधिक समय के ऋण का प्रबंध करना आवश्यक होगा । रूम्बे 
अर्से का ऋण अधिक अच्छा रहेगा । खेती में जब मशीनों का प्रयोग करना 
हो तो राज्य की सहकारी समिति का परामर्श अवश्य लिया जाय । 


(१२) फलोत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए भी सहकारिता के 
अन्तगंत बागीचे लगाने, फलोत्पादन करने वाले कृषकों को आथिक व 
विक्रय संबंधी सहायता तथा प्रशिक्षण आदि देने चाहिएं। फलों का संरक्षण 
तथा उनको डिब्बों में बन्द करके विक्रय करने का कार्य भी सहकारी सभा 
द्वारा किया जाय तो क्षषकों का अपेक्षाकृत अधिक लाभ होगा । 

(१३) जहां नगरों के चारों ओर एक हरी घास की पेटी बनाने की 
योजना हो वहां भी यह कार्य फौजियों की सहकारी-सभा द्वारा किया 
जा सकता है । इसी प्रकार वन-रक्षा का कार्य है। वनों में वृक्षारोपण तथा 
वनों की उपज का विक्रय. भी सहकारी-संस्थाओं द्वारा अधिक सफल और 
लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यही सहकारी संस्थाएं धरती-फटाव 
(८7०07 ) का बचाव भी कर सकती हैं। सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार 
और वन-विभाग के चीफ कंसरवेटर को मिलकर इस प्रकार की योजनाएं 
बनानी चाहिएं । 

पशु-रक्षा तथा मछली-पालन 


(१) अच्छे वंश के पशुओं का चुनाव तथा विकास करने के लिए 
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सरकार को पशु-क्षेत्र खोलने चाहिए और घटिया किस्म के साडो को कानून 
द्वारा नपूसक बना देसा चाहिए । इसके पश्चात अच्छी लस्ल के साड रखे 
जाने चाहिएं और परशवंग की उन्नति के लिए इनकी सेवाओं का प्रयोग 
लोकप्रिय बनाना चाहिए । अच्छी नरल के पशुओं का प्रचार बढ़ाने के लिए 
सरकार को चाहिए कि सहकारी संस्थाओं द्वारा लोगों को इसके लिए 
ऋण दे । 

(२) पञ्मुओं तथा भेड-बकरियों के लिए सूखा तथा हरा घास प्राप्त 
कराने के लिए सरकार को चाहिए कि प्रारंभिक सहकारी-सभाओं को 
ग्रामों के ऐसे निकटवर्ती स्थान दें, जहां ग्रामवासी पशुओं के लिए पर्याप्द 
घास पंदा करके जमा कर सकें, और क्न-विभाग को चाहिए कि वह उन्हें 
बिना मूल्य के घास काटने दे । 

(३) दुग्धोत्पादन तथा दूध की विक्री के कार्य में भी तभी उन्नति तथा 
लाभ हो सकेगा जब यह कार्य सहकारी-सिद्धांतों पर आयोजित होगा। 
हर नगर के दस मील की परिधि तक के ग्वाों को सहकारी सभा में संगठित 
किया जाऊकता हू। दुः्ध-विक्रय के साथ-साथ उन्हें अच्छी नस्ल के पशु 
खरीदने के लिए ऋण देने का भी प्रबंध किया जासकता हैं। परन्तु दूध 
संबंधी सहकारी सभाओं को सफल बनाने के लिए यह अवाइयक होगा कि 
प्राथमिक भवन-निर्माण तथा पशुओं की खरीद का सारा, और पांच वर्ष 
तक मशीनों तथा यातायात का आधा खर्च सरकार दे । सौथ ही इनके लिए 
स्थान भी बिना मूल्य मिलने चाहिए । पहाड़ी प्रांतों के गड़रियों के संरक्षण 
तथा उन्नति के लिए उन्हें सहकारी सभाओं में संगठित करके एक पूर्व- 
निश्चित योजनाधीन सहायता देनी चाहिए । गोशाला के साथ-साथ मुर्गी- 
पालन का कार्य भी आयोजित किया जा सकता हू । 

(४) मछली पालन तथा इनके पकड़ने का कार्य ऐसा हैँ, जो 
यदि वेज्ञानिक ढंग से आयोजित किया जाय तो बहुत छामप्रद साबित 


हो सकता हूँ। यह कार्य भी मछओं की सहकारी सभा बना कर संपन्न हो 
सकता हूं । 
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ह खेती की उपज की बिक्री 


(१) आजकल की मंडियों में प्राय: स्वतन्त्रता तथा न्याय को आधार 
मान कर मुकाबला नही होता । भोला-भाला अशिक्षित किसान व्यापारियों 
की कूट-नीतिपूर्ण चालों में आकर अपनी मेहनत का पूरा पैसा तक नहीं 
पाता । इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सहकारी व्यापार द्वारा 
कृषक के माल को बेचा जाय । 


(२) अतः हमें सहकारी व्यापार का कार्य बड़ी सत्कता से करना 
होगा। यह कहना तो कठिन है कि अमुक सभा में अमुक कार्य सफल होगा; 
परन्तु यह आवश्यक है कि क्रय-विक्रय का कार्य करनेवाली सभा का प्रबंधक 
ईमानदार, विश्वासपात्र, योग्य तथा कार्यकुल हो, उसे व्यापार का पूरा ज्ञान 
हो और उसमें सदस्यों के विश्वास को पा सकने की क्षमता हो । 


(३) प्रारंभ में वस्तुओं का व्यापार थोड़ी मात्रा में हाथ में लेना 
चाहिंए। १० वर्ष में २५ प्रतिशत वस्तुओं का व्यापार सहकारी ढंग पर 
होना चाहिए | इसके लिए देश भर में २,००० व्यापारिक सभाएँ तथा ११ 
राज्य सहकारी व्यापारिक-संघ कायम करने की आवश्यकता होगी । ऋण 
का कार्य भी इन्हीं सभाओं से संबद्ध किया जाना चाहिए। ऋण लेते वाले 
सदस्य से यह प्रतिज्ञा करानी चाहिए कि वह अपनी उपज सभा को ही 
देगा, पेशगी मूल्य अपने धन से अदा करेगा और व्यापारी संघ के द्वारा अपनी 
उपज का विक्रय करेगा । इस कार्य को संपन्न करने के लिए ग्रामों 
' की एक सभा और दो हजार सभाओं का एक संघ होना चाहिए। इससे एक 
विशेष लाभ यह भी होगा कि विभागीकरण तथा स्तर-निरचयीकरण आदि 
आसानी से हो सकेगा । हर सभा के पास अपना एक गोदाम भी आबइय॑के 


च 


हे। 

(४) प्रथम पांज् वर्षों में इन सभाओं को राज्य-सरकार द्वारा आथिक 
सहायता मिलनी तथा प्रथम दो वर्ष तक सभाओं के कर्म चारीवर्ग के 
वेतन का ५० प्रतिशत और इसके बाद २५ प्रतिशत भाग राज्यसरकार को 
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आशिक सहायता के रूप में सभाओं को देना चाहिए । 

(५) सहकारी व्यापारी-संघ्र के पास ३०,००० रुप के करीब हिस्तों 
द्वारा इकतित किया हज मल घन होना चाहिए और हर प्रारंभिक सदस्य 
को कम-से-कम १०० ) स्पया का हिस्सा उसमे लेना चाहिए । सदस्यों के 
धन को किसी प्रकार को खतरे की संभावना से बचाने के लिए इन सभाओं 
की कुछ जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिए ताकि छोगों के 
मन में कुछ विश्वास जम सके । 

(६) विक्रय की वस्तुओं के वर्गीकरण तथा स्तर-निश्चिय करने के हेतु 
एक कृषि-इंस्प बटर की सेवाएं प्राप्त करनी चाहिएं । 

(७) सभा को इस वात का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए कि वह अपने 
सदस्यों की हर एक आवश्यकता को प्रा कर सके । यदि कोई सभा किसी 
जरूरी मांग का प्रबंध न कर सके तो उसके लिए एक पृथक गभा बनाई जा 
सकती है । इसके छिए सरकार को पर्याप्त मात्रा में कुछ रकम ऋण- 
रूप में देनी चाहिए जो २० वर्ष को अवधि से किसतीं से बापस लो जाय। 

(८) हर प्रात में एक क्रम-विक्रय संबंधी सहकार। सं होना चाहिए, 
जिसके पास सरकार के द्वारा निर्मित एक भोदाम होता चाहिए । साथ हो 
इस संघ को पहले दो वर्षो में ५० प्रतिशत तथा अन्य ३ वर्षो में २५ प्रतिशत 
आर्थिक सहायता सरकार की ओर से प्राप्त होनी चाहिए । इन संधों की 
सदस्यता प्रारंभिक सभाओं , कंद्रीय सभाओं, कंद्रीय बकों तथा अन्य व्यक्तियों 
के लिए खुली रहनी चाहिए । 

(९) सारे देश के लिए एक व्यापारिक संध होना चाहिए, जिसका 
प्रथम पांच वर्षों का कुल खर्च तो सरकार दे और इसके उपरान्त वह ५० 
प्रतिशत आर्थिक सहायता देती रहे । 

(१०) इस कार्य के लिए सरकार को छाइसेंसगों द्वारा नियंत्रित 
गोदामों की स्थापना का क्रम जारी करना चाहिए और इस बात का सारा 
कार्यभार सहकारी-सभाओं के हाथ में दिया जाना चाहिए। 

(११) केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारों तथा रक्षा-विभाग के अधीन 
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जो गोदाम हे, जो युद्धकाल में बनाए गए थे, अब वे खाली पड़े हे, वे सहकारी 
व्यापारिक संस्थाओं को दे देने चाहिएं । 

(१२) हर प्रांत की सरकार को चाहिए कि वह ऐसी सहकारी सभाओं 
के पर्यवेक्षण तथा उनको उचित परामर्श देने के लिए उपयुक्त तथा योग्य 
कर्मचारी नियुक्त करे। 


कृषि-हेतु ऋण 

(१) गाडगिल कमेटी ने कृषि-संबंधी ऋण की समस्या का जो 

विश्लेषण किया है, वह साधारणतया सवंमान्य हैं। इस विश्लेषण में इस 
'बात पर विशेष जोर दिया गया है कि सहकारी-आन्दोलन का प्रसार तथा 
संगठन ही ग्रामीण ऋण की समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल होगा । 

(२) ऋण संबंधी सहकारिता तभी सफल हो सकेगी जब वह ऋण 
के अतिरिक्त पव्वं प्रस्तावित अन्य कार्य भी अपने हाथ में लेगी । 

(३) हर प्रांत तथा राज्य में शिखरीय बेक (9८४ 8970४) 
स्थापित किये जायं जो कृपक को वह सब स॒विधाएं दें, जिनकी गाडगिल 
कमेटी ने अपने प्रस्तावित कृषि-साख कारपोरेशन की स्थापना के सिलसिले 
में सिफारिश की हूं । 

(४) प्रांतीय बेकों के पुनस्संगठन में यह देखना होगा कि उनका हिस्सों 
द्वारा प्राप्त धन' पर्याप्त हो और ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति साढ़े ६ 
प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण प्राप्त कर सके । 


छोटे-छोटे अन्य सहायक उद्योग 
(१) आज के युग की यह सबसे बडी आवश्यकता है कि जन-संख्या 
की वृद्धि को रोका जाय तथा जन-संख्या के एक भाग को कृषि से हटा कर 
अन्य व्यवसायों की ओर अग्रसर किया जाय । 
(२) इस कार्य को संपन्न करने के लिए भारत सरकार को चाहिए कि 
विभिन्न उद्योगों में नियोजित व्यक्तियों के आंकड़ों का संग्रह करे। इस बढ़ती 
हुई जनसंख्या में सबको काम देने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि छोटे- 
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छोटे प्राम-उद्योगों मे बेकारो को खपाया जाग । 

(३) ग्रामोद्योग को पट करने के छाए रीजनल प्रोमोशनल एजेंसियों 
की स्थापना वांछनीय है और ठगफ़ा कार्य क्षेत्र कार्यालयार रखना उचित 
होगा । 

(४) इस एजेसी को बत॑मान उद्योगों के आकड़े संग्रह करने होंगे और 
नये उद्योगों की नई दियाए ढढ़नी होंगी, उनके लिए मड़ियों का प्रबंध 
करना होगा तथा कार्य करने वालों को आवश्यक उपकरण तथा कच्चा 
माल उपलब्ध कराना होगा । 

(५) सहकारी बेकों को कातने वाली मिल के हक में रोक-खास 
((:887-(:7८०५१६) की सीमा खोलने में संरक्षण प्रदात करना चाहिए। 

(६) कातने के लिए स्त्रियों की सहकारी-सभाए खोलनी चाहिएं। 

(७) ऐसी प्रत्येक संस्था को एक रीजिनल प्रोमोशनल अफसर रखना 
चाहिए जो सहकारी ढंग से सारे काम को चलाए तथा उसको प्रोत्साहन 
दे। ऐसे अफसर रजिस्ट्रार की सिफारिश पर रखे जाने बाहिएं। 

(८) शनेः-शरनेः औद्योगिक सहकारी सभाओं के संघ स्थापित 
करने चाहिएं, जिनमे प्रोमोशनल अफसर प्रथम वर्ग तथा डिप्टी 
प्रोमोशनल अफसर द्वितीय वर्ग नियत किये जाने चाहिएं । प्रत्येक अफसर 
के अधीन ६ क्षेत्रीय-कार्यकर्ता रखे जाने चाहिएं। इनकों नियुक्त करने का 
अधिकार रजिस्ट्रार को होना चाहिए तथा इनका बेतन १२५-७-२००- 
(१०) २५० प्रस्तावित है । 

(९) इन छोटे-छोटे उद्योगों पर सहकारी तथा उद्योग विभागों का ' 
साझा तियंत्रण उपयुक्त नहीं रहेगा। सहकारी विभाग के अधीन उद्योग के 
विशेषज्ञ रखने उपयक्त होंगे। यदि रजिस्ट्रार के पास अधिक काम हो तो 
एक ग्राम-उद्योग रजिस्ट्रार भी रख लिया जाय । 

(१०) प्रारंभिक दशा में इन सहकारी-सभाओं को राज्य द्वारा 
पर्याप्त मात्रा में आथिक सहायता की आवश्यकता होगी । इसके लिए 
अलूग से औद्योगिक बेंकों की स्थापना बेहतर होगी । ध्येय यह होना चाहिए 
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कि औद्योगिक संस्थाएं स्वावलम्बी बन जाय॑ । 

(११) प्रार्मोंद्रोग को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक होगा कि 
ग्रामोद्योग तथा बड़े उद्योगों के क्षेत्र निर्धारित कर दिये जाय॑ और केंद्रीय 
तथा राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता की वस्तुएं इनसे ही खरीदें । 


श्रम तथा नागरिक निर्माण 


(१) विदेशों के श्रम-सम्बन्धी सहकारी संगठनों को देखते हुए यह 
कहा जा सकता है कि: 
* (क) रेलों, सड़कों, वहरों तथा समतछीकरण आदि कार्य सहकारी 
ढंग से करते पर अधिक उपयुक्त और सफल हो सकते हे । 

(ख) श्रमिकों की सहकारी-सभाओं की संख्या अधिक नहीं होनी 
चाहिए । 

(ग) श्रमिकों को मेट स्वयं चुनने चाहिएं । 

(घ) सहकारी-सभाओं द्वारा काम होने पर श्रमिकों को काम तथा 
उजरत की एक तालिका तैयार कर लेनी चाहिए और श्रम की इकाई का 
मूल्य निर्धारित कर लेना चाहिए । 

($) उपकरणों आदि का प्रबन्ध कार्य लेनेवाले को करता चाहिए 
और रकम सुविधाजनक अंशों में वसूल की जानी चाहिए। 

(च) ठेके ऐसे रेट पर देने चाहिएं जिनसे श्रमिकों को उचित 
मजदूरी मिल सके । 

(छ) मजदूरी थोड़े-थोड़े समय बाद मिलती रहनी चाहिए । 

(ज) ऐसे सहकारी संगठनों के हित-संरक्षण के लिए एक संघ का 
निर्माण भी होना चाहिए । 

२. ऐसी सहकारी सभाओं को पूर्वतः वरणित रीजनल प्रोमोशनरूू 
एजेंसियां संगठित करनी चाहिएं । 

३. इटली तथा न्यूजीलेंड की प्रथानुसार छोटी-छोटी सहकारी-सभाएं 
संगठित करनी लाभप्रद होंगी। साधारणतया सदस्यों की संख्या थोड़ी होनी 
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चाहिए। सदस्य-यरया अधिक होने पर आपत्ति नो कोर्ट नहीं ; परन्तु ऐमी 
अवरथा में उन्हे उपयुवत सख्या की इकाइयों से विभवन कर डछेना चाहिए। 
४. जनकार्य विभाग (7.0$.,) ) तथा स्थानीय रवायल शासन 
को चाहिए कि ऐसी श्रमिक सहकारी सस्थाओं को प्राथमिकता दी जाय। 
५. इन संस्थाओं की प्रारभिक घाटे की पूति सरकार को करनी चाहिए 
तथा इन्हें सामान आदि सहकारी सम्धाओं से प्राप्त करना चाहिए। 


उपभोक्ता सहकारिता 

१. जहां पृथक्‌ उपभोवता-स्टोर बनाये जा सके वहां यह काय॑ प्रारंभिक 
सहकारी सभाओं को करना चाहिए । 

२. जहां प्रारंभिक ग्राम सभा यह कार्य संभाले वहां : 

(१) ऋण-विभाग से स्टोर-विभाग पृथक होना चाहिए । 

(२) प्रारंभ में उन्हीं वस्तुओं का कार्य होना चाहिए, जिनकी देनिक 
मांग अधिक हो । 

(३) क्रय से पूर्व मांग का अन्दाजा लगा छेना चाहिए । 

(४) साधारणतया बिक्री नकद अथवा व्यापार सम्बन्धी अमानतों 
के आधार पर होनी चाहिए | यदि उधार दिया ही जाय तो उसको सीमा से 
अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए । 

(५) जो सदस्य नहीं भी हैँ उनको भी सौदा दिया जाना चाहिए और 
उन्हें सौदा खरीदने की किसी प्रकार की मनाही नहीं होनी चाहिए । 

(६) केवल सदस्यों में संरक्षण लाभ (?28(70739228 तएांत०7०) 
बांटना चाहिए । 

(७) सदस्यों में बचत की योजना चलाई जानी चाहिए । 

(८) सदस्यों में प्रचार करना चाहिए कि वह क्रय-उपयोगिता के 
नियम को समझें अर्थात्त्‌ रकम का पूर्ण छाभ प्राप्त करें। 

३. प्रारम्भ में व्यय का ५० प्रतिशत सरकार को देना चाहिए | 

४. बड़े-बड़े औद्योगिक सहकारी केंद्रों में कारखाने के मालिक 
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(27 770967) को जमानत पर उपभोकक्‍्ता-स्टोरों में से उधार दिया 
जाना चाहिए। उन्हें चाहिए कि सभा को आवश्यक धन, मकान तथा 
” सामान उपलब्ध करायें और कर्मचारी-वर्ग भी मुहस्या करें, त्योहारों पर 
अपने खर्च पर सौदा सस्ता करायें। ये स्टोर राशडेल के नमूने के हों और 
पहले पांच वर्ष में सरकार को पचास प्रतिशत तक चाल व्यय देना 
घाहिए । 

५. ऐसे स्टोरों का एक प्रांतीय संघ बनाना उपयुक्त होगा और संघ 
को प्राइमरी, केन्द्रीय तथा प्रांतीय सहकारी संस्थाओं के कार्य का संगठन 
करना होगा । ज्यों-ज्यों कार्य बढ़ता जाय, अन्य नगरों में शाखाएं खोल देनी 
चाहिएं । जिस समय शाखा पुष्ट हो जाय तो उसे वहीं एक अरध॑-स्वतंत्र 
सहकारी सभा में तब्दील कर देना चाहिए। ऐसे सहकारी संघों का भी 
पहले पांच वर्ष में आधा खर्च सरकार को ही देना चाहिए। 

६. जहां तक सम्भव हो, ऐसे स्‍्टोरों को अपनी आवश्यकता की 
वस्तुए उत्पादक सहकारी-सभाओं से खरीदनी चाहिएं । 

७. दूध बेचने वाली सहकारी-सभाओं के लिए पैस्चुराइजेशन यंत्र 
तथा अन्य मशीनें सरकार को खरीद कर देनी चाहिएं । 

८. सहकारी विभाग को चाहिए कि नागरिक भंडारों के आन्दोलनों 
को पुप्ट करने के लिए एक प्रथम वर्ग का अफसर नियुक्त करे। इसके 
अधीन प्रति दस भंडारों के लिए एक ऑडीटर (लेखा परीक्षक) रखा 
जाय और प्रति पांच भंडारों के लिए एक ऑडीटर और एक सहायक 
ऑडीटर हिसाब देखने के लिए नियुक्त करे । 


नागरिक ऋण 


(१) हर एक जिले में नागरिक बेंक आयोजित किये जाने चाहिएं, 
जो सहकारिता के सिद्धांतों पर बने हों । 

(२) जो बेंक चाल अमानतें (0८00शथा08 07 (प्ररए&गां 2८- 
०००7४) रखें, उनका भाग धन २०,००० रु. से कम नहीं होना चाहिए । 
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शुद्ध लाभ का ३३.३ प्रतिशत लाभ सुरक्षित कोष में तब तक जाता रहना 
चाहिए जब तक वह भाग-धत के बराबर नहीं हो जाता और फिर शंष का 
है. रिजर्व बंका तथा सरकारी अमानवों मे जाना बआाहिए । 

(३) नागरिक बेकीं की, जिन्हे रजिस्ट्रार अनुमोदित करे, वेतन 
तथा पेशन जमा करने, प्राथिदण्ट फण्ड जमा करते आदि के अधिकार 
मिलने चाहिएं और इनकी हुडिया कर आदि की अदायगी में खजाने में 
स्वीकार को जानी चाहिए 

(४) नागरिक सहकारी बेकों को सयुवत पूजी बंकों में तब्दील 
करने की प्रार्थनाएं यक्ति-संगत नहीं । 

(५) हर दफ्तर की, जिसके ५० से अधिक कमंचारी हों, कर्मचारी 
सहकारी-सभाएं बन जानी चाहिएं । 

(६) नागरिक न्याय-विधि के उस संशोधन द्वारा, जिससे वेतन 
की कुर्की न होनेवाली रकम २०) रु. से १००) रु. हो गई हैँ, जो कठिता- 
इयां पे दा हुई है, उनको दूर करने के लिए सहकारी विधान में इस प्रकार का 
संशोधन होना चाहि। कि सहकारी सभाओं तथा बेक। के ऋण मे प्रतिज्ञा 
पत्र होने पर वेतन की काट हो और मालिक को एसी काट करने का अधिकार 
मिले । बम्बई के अधिनियम में ऐसा किया गया है । 

(७) जहां कम वेतन वाले कर्मचारियों की राहुकारी सभा हो, वहां 
उस सभा के काम के लिए मालिक को कर्मचारी समुदाय (स्टाफ) देता 
चाहिए । 

(८) हर कारखाने में ऋण तथा बचत-सम्बन्धी सहकारी सभाएं 
होनी चाहिएं । कारखाने के मालिक को चाहिए कि उनकों स्टाफ दे। 


(१९) सहकारी-विभाग के रजिस्ट्रार को चाहिए कि श्रमाधिकारी 
के साथ पूर्ण सहयोग से काम करे। 


गह-निर्माण 


गृह-निर्माण-योजना-निष्पादन में सहकारिता अच्छा साधन है, क्योंकि' 
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यहां सदस्यों के हित की कामना सर्वप्रथम दृष्टि में रहती है। इसके लिए : 

(१) नगर-थोजनाओं में सहकारिता को विशेष स्थान प्राप्त होना 
चाहिए ताकि मध्यमवर्ग तथा अल्प आय वाले लोग इकठ्ठे मिल कर गृह- 
निर्माण कर सके । 

(२) राज्य की सहकारी-समिति ((0-07247४९८(:0प्र८टा ) को 
चाहिए कि जब अनुकूल समय हो तो राज्य के लिए एक केन्द्रीय गृह-निर्माण- 
सम्बन्धी सहकारी सभा बनाये, जिसका मुख्य कार्य यह हो कि वह लम्बे 
समय के लिए इन कामों के निमित्त ऋणों का प्रबन्ध कर सके । 

(३) गृह-निर्माण-सम्बन्धी सभाओं को ऋण देने के लिए राज्य को 
आथिक सहायता देनी चाहिए या बीमा कम्पनियों से इसके लिए रुपया 
प्राप्त करना चाहिए अथवा भूमि-रहन बेकों (॥.2070 ४०072926 
.397075) से इस चीज का प्रबन्ध करवाना चाहिए । 

(४) जहां तक सम्भव हो इन्हें काम के लिए श्रम-सहकारी सभाओं 
का उपयोग करना चाहिए। इन सभाओं को ईंटें आदि बनाने का काम भी 
अपने-आप ही करना चाहिए । 

(५) मकानों में रहनेवालों की भी सहकारी सभा होनी चाहिए, 
जो किराया आदि जमा करे । 

(६) राज्य सहकारी-समिति को ग्रामों में गृहनिर्माण का कार्य चाल्‌ 
कब्छे के प्रघन पर विचार करना चाहिए और या तो कुछ सहकारी सभाओं 
के समूह के लिए एक सहकारी सभा बनानी चाहिए या वह कार्य बहुद्ेश्यी 
सहकारी-सभा के द्वारा ही करना चाहिए । ; 


स्वास्थ्य तथा उपचार-सम्बन्धी सहकारी-संस्थाएं 


ग्रामों में स्वास्थ्य की शिक्षा देने तथा उपचार के लिए भी सहकारिता 
का प्रयोग सफलता से किया जा सकता है । इसमें संदेह नही कि यह कार्य 
राज्य का है ; परन्तु राज्य को ग्राम में ऐसी सुविधाएं जुटाने के लिए 
बहुत समय लगेगा । उस समय तक मलेरिया-जैसे संक्रामक रोगों को 
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हटाने तथा जंगल साफ करने के छि! सहकारिता का उपयोग किया जा 
सकता हैं । सरकार को चाहिः कि इन सहकारी-सभाओं को सहायता-रूप 
में ७५ प्रतिशत तक खर्च दे । परन्तु जहा तक हो सके जीवन-सुधार सम्बन्धी 
कार्य बहुद्रेश्यी सहकारी सभा को हो करने चाहिएँ । 

सहकारिता में नारी का स्थान 

(१) स्त्रियों के लिए सहकारिता में पर्याप्त कार्य तथा महत्वपूर्ण 
स्थान हे और स्त्री-सुधार-सम्बन्धी कार्य में सहकारिता-पद्धनि से बड़ी 
सहायता मिल सकती हैं। उद्योग-सम्बन्धी सहकारी-सभाओं में उपभोक्‍ता- . 
भण्डारों आदि के लिए स्त्रियों का सहयोग बड़ा राभकारी होगा । इसी 
प्रकार समाज-सुधार के किसी भी कार्य में हमें उनकी सहायता अत्यन्त 
लाभदायक रहेगी । 

(२) हर राज्य के सहकारी-विभाग को चाहिए कि वह एक सहायक 
रजिस्ट्रार के रूप में स्त्री-कर्मचारी रखे जो इस अंदोलन में सहयोग देने: के 
लिए स्त्री-समाज में प्रचार करे और उनको प्रोत्साहित करे। हर २५ स्त्री- 
कार्यकर्ताओं के छिए एक स्त्री-समाज-सेविका रखनी चाहिए | इस दिशा में 
विश्येप प्रयत्त होता चाहिए कि स्त्रियां उपभोक्ता भण्डारों तथा अन्य 
सामाजिक आंदोलनों में अधिक-से-अधिक भाग ले । 

(३) ग्रामों में बहां की स्थानीय स्त्रियों को सहकारिता का प्रारंभिक 
सदस्य बना लेना चाहिए। यदि उनके हितों का संरक्षण वहां न हो सके तो 
उनके" छिए एक पृथक संस्था बना लेनी चाहिए । स्त्रियों की पृथक संस्थाएं 
उनके जच्चा-बच्चा की सहायता तथा उनके क्लब आदि बनाने के लिए 
स्थापित करनी चाहिएं और ऐसी संस्थाओं को हर प्रकार से प्रोत्साहित 
करना चाहिए। 

यातायात 

(१) यातायात संबंधी सहकारी-सभाओं में पदमुक्त सैनिकों का सह- 

योग बड़ा लाभकारी रहेगा। सरकार को चाहिए कि नाम-मात्र का मूल्य 


कं 
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लेकर अपनी गाड़ियां उनके हवाले कर दें। राज्य सहकारी समिति को इनके 
विकास तथा उन्नति के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। 

(२) नई सड़कों पर सवारियां तथा माल ढोने का काम ऐसी ही सह- 
कारी सभाओं के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। जहां ऐसी सभाओं की 
. संख्या पर्याप्त हो, वहां उनके संघ बना देने चाहिएं ताकि उनके किरायों, 

विभिन्न रास्तों तथा समय का पूरा तालमेल हो सके । 

(३) वर्कशाप भी सहकारी ढंग से आयोजित होने चाहिएं और सर- 
कार को चाहिए कि इस सम्बन्ध में अपनी मशीनरी ऐसी सहकारी संस्थाओं 
के हवाले कर दे ताकि उनको कार्यवाहन में सुविधा रहे । 

(४) मशीनरी आदि के निर्माण का प्रबन्ध भी अपने देश में ही होना 
चाहिए और सरकार को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि किश्तियां और 
जहाज भी यहां पर ही बनाये जा सके । 

(५) राज्य सहकारी-समिति को यह निश्चय करना चाहिए कि 
किस स्थान पर स्वदेश-निर्मित उपकरणों से काम लिया जायगा। 


सहकारी बीमा 


(१) सरकार को चाहिए कि सहकारिता के आधार पर बीमा-व्यवसाय 
के आयोजित करने में सहायता दे । इस प्रकार की सहकारी-सभाओं को 
अपनी व्यवसाय-पद्धति में विशेष सुधार करने पड़ेंगे और विशेषकर उस 
अवस्था में जहां काम ग्रामीण-क्षेत्र में हो । 

(२) इस प्रकार की सहकारी-सभाओं की ओर जनता को प्रोत्साहित 
करना होगा तथा स्थान-स्थान के लिए योजनाएं बनानी होंगी । 

(३) श्रमिकों के लाभ हेतु बीमा की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए 
सहकारी-सभाओं को प्रयत्न करना चाहिए । मध्यमवर्ग के लिए भी यह 
सुविधाएं सुलभ रहनी चाहिएं। ५,००० ) रु० तक की सीमा रखनी चाहिए। 
राज्य में सहकारी बीमा-सभाओं का संघ होना चाहिए । 

(४) संपूर्ण भारत के लिए अग्नि तथा साधारण जीवन बीमा के लिए 
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संस्थाएं बनानी चाहिएं और मद्रास की ऐसी सभा को अखिल भारत सभा 
में लीन करना चाहिए । 

(५) पशु-बीमा का काम अभी सहवारी-सभाओं को नहीं लेता 
चाहिए और न ही फसलो के बीमे का काम लेना ठीक है । 


शासन तथा विधान 


यदि सहकारी-आंदोलन का विकास इसलिए करना है कि इससे देश का 
आर्थिक विकास हो, जनता का जीवन-स्तर ऊंचा हो! और उसकी आवश्यक- 
ताएं पूरी हों तो सहकारी-विभाग के कर्मचारी ठीक ढंग के होने चाहिएं। 
इन कर्मचारियों का साधारण जनता से सम्पर्क होना चाहिए और विकास- 
विभाग से भी इनका पूरा तालमेल होना चाहिए । यह कर्मचारी-समुदाय 
इतना योग्य होना चाहिर कि इस निरन्तर बढ़ते जानेबाले उत्तरदायित्व 
को वह सहूर्ष और योग्यता से सम्हाल सके । 

(२) कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों के पदों के नाम हर राज्य 
में जहांतक सम्भव हो, एक से ही होने चाहिएं। 

(३) विभाग के नये संगठन में रजिस्ट्रार का महत्व बढ़ने वाला हूं । 
अत: उसकी नियुक्ति देखभाल कर होनी चाहिए । इस कार्य में उसकी 
विशेष रुचि होनी चाहिए । कार्यारम्भ करने के पूर्व उसे प्रशिक्षण मिलना 
चाहिए और २ वर्ष तक डिप्टी रजिस्ट्रार या सह (|०४0४६) रजिस्ट्रार के 
पद पर काम करने का अवसर मिल जाना चाहिए। यह अधिकार इण्डियन 
सिविल सविस या प्रांतीय सहकारी सविस का होना चाहिए | इस पद का 
महत्व भी बढ़ा देना चाहिए और इसे उसी स्तर पर ले आना चाहिए जिसपर 
पुलिस या पी० डब्ल्यू० डी० के विभाग होते हैं । पद की अवधि १० वर्ष 
होनी चाहिए । 

(४) सहकारी-विभाग के कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण मिलना 
चाहिए। इनके पदों के ग्रेड आदि राजस्व-विभाग के कर्मचारियों के बराबर 
होने चाहिएं ताकि अच्छी शिक्षा तथा योग्यता वाले व्यक्ति इन पदों पर 


की 


स्वतंत्र भारत में सहकारिता ९३ 


आने के लिए लालायित हों । 

(५) संगठन तथा प्रचार-हेतु गेरसहकारी-तत्वों का उपयोग करना 
अधिक लाभदायक होता हे । निःशुल्क प्रचारकों की सेवाओं के क्रम को 
प्रोत्साहित करना इसमें जरूरी है । 

(६) पैरयवेक्षण का कार्य राज्य सहकारी-संघ द्वारा होना चाहिए 
और इसका खर्च निकालने के लिए राज्य को चाहिए कि उनको आथिक 
सहायता दे ताकि कार्य सुगमता से चले । सहकारी संघों को चाहिए कि 
अपने कार्य का विकेन्द्रीकरण करके स्थानीय सहकारी-संगठनों तथा 
सहकारी सभाओं द्वारा पर्यवेक्षण करवाये । बेंकों द्वारा पर्यवेक्षण की प्रथा 
को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता । 

(७) निरीक्षण का कार्य पूर्ववत्‌ विभाग द्वारा ही होते रहना चाहिए । 
यह कार्य गेरसरकारी संस्थाओं को धीरे-धीरे ही सम्हाला जा सकता है। 
लेखा-परीक्षण का काम भी विधान अनुसार रजिस्ट्रार का ही कत्तेव्य रहना 
चाहिए । इस कार्य को गैर-सरकारी संस्थाओं के हाथ में सौंपने का अधिकार 
भी रजिस्ट्रार को ही होना चाहिए ; लेकिन परीक्षण तथा ष्य॑वेक्षण के 
कार्य एक ही व्यक्ति के पास रहने ठीक नहीं । सहकारी-सभाओं का श्रेणी- 
विभाजन राज्यपत्र में प्रकाशित होना चाहिए । इसमें कोई संदेह नहीं कि 
विकास के नए उतरदायित्व सहकारी-संस्थाओं पर पड़ने से राज्य द्वारा 
पर्यवेक्षण कुछ काल तक स्वाभाविक ही होगा; परन्तु इसको धीरे-धीरे 
कम करते जाना चाहिए जिससे किसी समय यह पूर्णतया समाप्त हो जाय । 

(८) गैरसरकारी संस्थाओं तथा विकास-सम्बन्धी संस्थाओं व 
विभागों का भी सहकारी-संस्थाओं के साथ पूर्ण तालमेल रहना चाहिए । 

(९) राज्य में एक सहकारी-समिति बनती चाहिए । इस संस्था को 
चाहिए कि सहकारिता द्वारा आर्थिक विकास करने की योजनाएं बनाये 
और उन्हें कार्य-रूप में परिणत करने के लिए उपाय करे। सहकारी विभाग 
का मंत्री इसका प्रधान बने और सहकारी विभाग का रजिस्ट्रांर सेक्रेटरी 
तथा सह-रजिस्ट्रार की श्रेणी का अफसर सहायक मंत्री । इसमें गेर 
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सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक उोनी चाहिर | बैठक वर्ष में दो बार 
हों | साथ ही इसकी एक प्रबन्ध कमेटी भी होनी वाहिए जिसका सारा 
खर्च सरकार दे | उस समिति के दो भाग होने चाहिएं : एक समिति के सब 
कार्य पर नियंत्रण रखें और दूसरा राज्य-शासन को मंत्रणा दे । 

(१०) अखिल भारत सहकारी-कोसिल विभिन्न राज्यों को मंत्रणा 
दे ताकि विभिन्न प्रकार की सहकारिता के सम्बन्ध में कियार-विमर्श 
होता रहे । इस कौसिल के खर्च के लिए प्रथम पांच वर्षों मे २० लाख रुपया 
सरकार द्वारा मिलना चाहिए । 


सहकारी विधान 


(१) समय तथा आंदोलन की प्रगति से यह अनुभव किया जा रहा 
हैं कि सन्‌ १९१२ के सहकारी-विधान में परिवर्तत आवश्यक हो गया है। 
अतः जिन राज्यों ने अभी तक एक्ट नहीं बनाये और जहां सन्‌ १९१२ का 
ही विधान लागू है, वहां समय की आवश्यकता को दृप्टि में रखते हुए नया 
विधान बनाया जाय । ऐसा करते समय उनको चाहिए कि अन्य राज्यों 
द्वारा बनाये गए विधानों का भी अध्ययन कर ले । 

(२) रजिस्ट्रार की परिभाषा में रजिस्ट्रार औद्योगिक सहकारी सभा 
तथा संचालक लपु-स्तर उद्योग भी सम्मिलित होने चाहिएं । 

(३) एक्ट में इस बात का प्रावधान रहना चाहिए कि सभाएं अपनी 
जिम्मेदारी सीमित से असीमित तथा असीमित से सीमित में तब्दीरू कर 
सके । 

(४) रजिस्ट्री से इन्कार करने तथा रजिस्ट्री तनसीख करने के 
विरुद्ध अपील का प्रावधान रहना चाहिए । 

(५) रजिस्ट्रार को ऐसे सब संशोधन रजिस्टर्ड करने के लिए 
बाध्य होना चाहिए, जो विषयानुकल हों । 

(६) सभाओं के सम्मिलन तथा विभाजीकरण का विधान रहना 
चाहिए । 
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(७) धारा १३ को संशोधित करके प्रावधान रखना चाहिए कि 
व्यक्तिगत सदस्यों का एक ही मत रहे। भले ही उनके कितने भाग हों । 
परन्तु सभाओं के प्रतिनिधियों की संख्या उनके सदस्यों की संख्यानुसार 
बढ़ाई जा सकती है । | 

(८) "धारा १९ मे दर्ज अधिकार (॥/॥6॥) को प्रथम भार (ग४ 
272726 ) में परिवर्तेन कर देना चाहिए और अवधि १८ मास कर देनी 
चाहिए। 

(९) मृत सदस्य के सम्बन्धी की जिम्मेदारी धारा २९ के अधीन 
१ वर्ष से बढ़ा कर २ वर्ष की जानी चाहिए। रजिस्ट्री के समाप्त हो जाने 
के बाद सदस्यों का उत्तरदायित्व समय के बीतने के कारण समाप्त नही होना 
चाहिए और परिसमापन (7/0प८ा०१०४०४ ) के दो वर्ष पूर्व सदस्यत्ता 
छोड़ने वाले को उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं समझना चाहिए । 

(१०) जिन नागरिक बेकों का भाग-धन और सुरक्षित कोष १०,००० 
रुपया या इससे अधिक हो, उनको अधिकार होना चाहिए कि वे ४० प्रतिशत 
तक अपना धन किसी भी एसे कार्य में लगाएं जिसके लिए प्रक्धक मण्डल 
ने एकमत होकर फैसला किया हो । 

(११) सभा के सम्बन्ध में कोई भी झगड़ा नागरिक न्यायालय में 
नहीं जाना चाहिए । 

(१२) परिसमापक (॥/00००४४07 ) की नियुक्ति के लिए इस 
बात का भी विचार रखना चाहिए कि यह नियुक्ति रजिस्ट्री समाप्त होने तथा 
उसके विरुद्ध अपील के निर्णय के लिए जो समय लगता है, उस समय में भी 
जरूरी हँ। परिसमापक (॥70ए०एॉ००४०४) को काम चलाने तथा 
कार्य-सम्पादन करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए । 
परिसमापक को किसी की सुने बिना कोई भी विपरीत निर्णय नही देना 
चाहिए । 

(१३) यह भी आवश्यक है कि सालसी निर्णय से पूर्व की कुर्की का 
प्रावधान रहे जैसे कि मद्रास में रखा गया है । 
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(१४) या तो रजिस्ट्रार को नागरिक स्थायालय के अधिकार होने 
चाहिए या सहकारी-सभाओं के शंध को राजस्व दोष [72७४ 6 
[70 रिटएलाआए) के समान बसूल किया जाना चाहिर और कलक्टर 
को इस कार्य के निम्रित विशेष कर्मचारी दिये जाने चाहिएं। 

(१५) रजिस्ट्रार को यह भी अधिकार मिलना चाहिए कि वह 
मध्यस्थ के रूप में कार्य करते समय किसी विब्ाद के कागदपत्र अपने पास 
मंगवा सके । परन्तु ऐसी आज्ञा जारी करने से पूर्व उमय पक्ष को सूतवाई की 
पूरी मुविधा दी जानी चाहिए । 

(१६) किसी नागरिक न्यायालय को, सुनवाई के अधिकार को छोड़ 
क्र, किसी अन्य प्रश्न पर सहकारी सभा के विवाद में हस्तक्षेप करने का 
अधिकार नही होना चाहिए । 

(१७) अवधि-सम्बन्धी विधान का भी आवश्यकतानुसार संशोधन 
करना चाहिए और इसपर पुनः विचार भी जरूरी है | ु 

(१८) ऋण-सम्बन्धी कानून, जो विभिन्न राज्य़ों में बनाये गए हें, 
उनका सहकारी-सभाओं पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए । 

(१९) स्टाम्प-ड्यूटी आदि से मुक्ति के लिए विशेष प्रावधान रखना 
आवश्यक हैं । राज्य सरकार को मनीआई र-कमीशन की भी ७५ प्रतिशत 
तक वापसी करनी चाहिए। 


(२०) वेतन प्राप्त करनंवालों की सभाओं को धारा ६० नागरिक 
न्यायविधि से मुक्त रखना चाहिए और यह भी प्रावधान रहना चाहिए कि 
वेतन में काट करने का इकरार वध समझा जाय और मालिक (&॥7- 
70५67) के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि जबतक सहकारी- 
सभाओं का ऋण पूरे तौर पर चुकता न हो जाय, कमीक्षन कटती रहे । 

(२१) छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाएं चालू करने के लिए यह 
आवश्यक हैँ कि इसका कर असदस्यों से भी प्राप्त किया जा सके । 

(२२) रिजवं बेंक एक्ट में भी संशोधन होना चाहिए और धारा १७ 
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(२) ख, १७ (४) ग तथा १७ (४) घ मे अवधि १२ मास कर दी जानी 
चाहिए। | 

धारा १७ में शब्द फसल की परिभाषा में घी, दूध, मलाई, ऊन आदि भी 
शामिल होने चाहिएं। राज्य सहकारी-बेकों व औद्योगिक सहकारी सभाओं 
को ऋणादि देने का प्रावधान रहना चाहिए। 


शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अन्वेषण 


(१) भारत में सहकारिता के आन्दोलन की प्रगति में हर राज्य में 
एक जैसा विकास न होने का कारण केवल यह हैं कि इस आन्दोलन में 
प्रशिक्षण का अभाव रहा है। इसका इलाज केवल यह है कि समूचे देश में 
सहकारी प्रशिक्षण का प्रचार हो । 


(२) शिक्षण तथा प्रशिक्षण देना वैसे कत्तेव्य तो राज्य का हूँ; 
परन्तु सहकारी-संस्थाएं भी इस कार्य में पर्याप्त सहयोग दे सकती है। सर- 
कारी तथा गैरसहकारी व्यक्तियों को चाहिए कि वह सहकारिता के विषय 
पर लोगों से बातचीत करें और ऐसी बातचीत सहकारी संस्थाओं द्वारा आयो- 
जित की जाय । 

(३) स्कूलों में इसका प्रचार अधिक आवश्यक है ताकि लड़के-लड़ः 
कियों में सहकारिता का प्रचार हो । सहकारिता का विषय स्कूलों के पाठय- 
क्रम मे होना चाहिए । 

(४) सहकारी विभाग के कमंचारियों, सहकारी-सभाओं के सदस्यों 
तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण अति आवश्यक है। 

(क) सभाओं के कर्मचारियों का प्रशिक्षण ६ सप्ताह के लिए होना 
चाहिए । 

(ख) विभाग कर्मचारियों को ६ सप्ताह के क्षेत्रीय-प्रशिक्षण के बाद 
कार्य में लगाया जाना चाहिए। 

(ग) प्रशिक्षण-हेतु कालिज स्थापित किया जाना चाहिए। 

(घ) पाद्यक्रम ध्यान से बनाया जाना चाहिए। 
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रजिस्ट्रा र-सम्मे लन 


सन्‌ १९४८७ में १२ से १४ मई तक रजिस्ट्रारों का एक सम्मेरूत हुआ 
था, जिसमें सहकारी योौजना-सामिति की सपोर्ट पर विचार करने के बाद 
यह सुझाव उपस्थित किया गया था कि सहकारी योजना समिति जिन मह॒त्व- 
पूर्ण प्रस्तावों पर, सम्मेलन में विचार नहीं कर सक्री, उन पर भली प्रकार 
विचार किया जाय । इस सहकारी योजना समिति के सदस्य ये थे : 


१, 
श्री जे. सी. रामन-ज्वाईण्ट रजिस्टार मदरास 
, श्री माधवरावजी देशपाण्ड्य-संचालक, मध्य प्रदेशी केन्द्रीय बेंक 


कर ह+*  $। 


पी पा 


कि 


१०. 
११. 
१२. 


श्री आर. जी. सरब्या--प्रधान बम्बई केनख््रीय सहकारी बेंक 


श्री ए. वी. एन. सिह--मीठापुर पटना 

श्री एम. आर, भिई--रजिस्ट्रार पंजाब 

श्री सिहीकहुसेन--रजिस्ट्रार उत्तर-प्रदेश 

श्री एस, एम. अकरम--राजिस्ट्रार बम्बई 

श्री हीरालाल काजी--प्रधान अखिल भारतीय सहकारी यूनियन 
श्री जे. एच. विलकिसन--डायरेबटर टी सैटलमेंट शिमला 
श्री अबुलहलीम गजनबी एम. एल, 7,०>कलकत्ता 

श्री सी. एन, वकील अर्थशास्त्रो--भारत सरकार 

श्री शेरजंगलां---रिजर्व बेंक आफ इण्डिया 


परन्तु जो उपसमभिति २९ दिसम्बर १९४७ को नियुक्त हुई उसके 
अ्रधान श्री आर. जी. सरस्या के अतिरिबत १० अन्य सदस्य थे--- 


छ आती या ० >ए 0 >> 


, श्री टी. ए. रामालिंगम चेटियर---प्रधान केन्द्रीय बेंक मदरास 


श्री बी. जे. पटेल--मंत्री बड़ौदा सहकारी संस्था 


. श्री दीपनारायणसिह--एम., एल. ए. पटना 

श्री डब्ल्यू, आर. नाटू---कषषि मंत्राकूय भारत सरकार 
. रजिस्ट्रार, यू. पी. 

. रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश 

. रजिस्ट्रार, राजस्थान 
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८. श्री के. सुब्बाराओ---रिजर्व बेक 
९. श्री वी. वीय्याम्मा--मद्रास सहकारी यूनियन 

१०. श्री एन. सत्यनारायण---.प्र ० ग्रामीण केन्द्रीय बेंक अलमारू 

गोदावरी 

इस समिति को विचार के लिए केवल निम्न विषय ही सौपे गये थे: 

(१) अखिल भारतीय सहकारी मण्डल ( 67 ॥शक9 (0- 

०047ए०९ (4007८ ) का निर्माण, 

(२) सहकारी अधिनियम में संशोधन 

(३) रिजर्व बेंक अधिनियम में संशोधन 

(४) रिजवं बेक की आंकड़ों सम्बन्धी तालिकाओं में संशोधन 

उक्त उप-समिति के प्रस्ताव इस प्रकार थे:--- 

(१) अखिल भारतीय सहकारी इन्स्टीट्यूट, अखिल भारतीय 
प्रादेशिक संगठन, तथा सहकारी बीमा सभा का एकीकरण करके 
भारतीय सहकारी सजा (2580८2707 ) के नाम से संगठित किया 
जाय । इसका विधान ऐसा रहे कि सब प्रकार की सहकारी सभाएं इसमें 
शामिल हो सकें । 

(२) इसको सरकार से उदारतापूर्वक आथिक सहायता मिलनी 
चाहिए । यह सहकारी सम्मेलन भी बुलाएं । 

(३) अखिल भारतीय सहकारी सम्मेलन तथा रजिस्ट्रारों के 
, सम्मेलन भी इकट्ठे बुलाये जायं। ऐसे सम्मेलन उपरोक्त सभा ही 
* बुलाया करे। 

(४) इसके २५० सदस्य होने चाहिएँ, जिसमें सरकारी सदस्य- 
संख्या ११० तक होगी | हर राज्य के ५ से अधिक सदस्य मनोनीत नहीं होंगे । 
इनकी कुल संख्या १०० से अधिक न होगी । १० सदस्य केन्द्रीय सरकार 
मनोनीत करेगी और इतने ही अखिल भारतीय सहकारी-सभा । हर 
' ग्रादेशिक सभा का कम-से-कम एक प्रतिनिधि होगा । २ प्रादेशिक यूनियन 
के प्रतिनिधि होंगे । एक रिजर्व बेंक का प्रतिनिधि, दो प्रसिद्ध सहकारी- 


१०० भारतीय सहकारिता का इतिहास 


कार्यकर्ता, जो केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय सहकारी-सभा की प्रबन्धक 
समिति द्वारा मनोनीत होंगे । 

(५) सम्मेलन के अधिवेशन पर अ० भा० सभा का प्रधान ही 
सभापतित्व करेगा। उसकी अनपस्थिति में प्रबन्धक सभा निर्वाचित 
करेंगी । 

(६) सरकारी मनोनीत सदस्यों के आने-जाने का व्यय सम्बन्धित 
सरकार देंगी तथा अन्य सदस्य अपनी-अपनी संस्थाओं से यह खर्च प्राप्त 
करेंगे । 

(9) एक केन्द्रीय सहकारी मण्डल बनाया जाय, जो केन्द्रीय कृषि 
मंत्रालय को सहकारिता पर मंत्रणा दे । इसके दस सदस्य केन्द्रीय सरकार 
द्वारा नियुक्त होंगे ओर दस अ०-भा० सहकारी-सभा के प्रतिनिधि प्रबन्ध 
समिति द्वारा नियकक्‍त होंगे । इसका प्रधान केन्द्रीय सरकार का सह- 
कारिता-सम्बन्धी मंत्री होता चाहिश।। सदस्यों की परदावधि ३ वर्ष 
रखी जाय । ह 

(८) समिति के कर्तव्य यही होंगे कि वह मंत्रणा दे तथा उससे सलाह 
ली जा सके । 

(९) क्रपि-मंत्रालय में सहकारी निर्देशन-विभाग खोला जाय । इसका 
अध्यक्ष अनुभवी सहकारी-कार्यकर्त्ता हो | वहां कार्य का एकीकरण तथा 
सहकारिता पर अन्वेषण हो, तथा सहकारी-ज्ञान का संग्रह तथा प्रसार हो । 

(१०) सहकारी विधान में संशोधन उन राज्यों के अनुसार किया 
जाय जिनके सहकारी-अधिनियम अधिक पूर्ण हों । 

(११) सहकारी अधिनियम २-१९१२ को रिपोर्ट के निर्देशानुसार 
संशोधित किया जाय । 

(१२) करों से मुक्ति के लिए सब राज्यों को एक दूसरे को 
सहायता के लिए कानून पास करता चाहिए 

(१३) अधिनियम में इस प्रकार संशोधन हो जिससे वह अपनी 
सम्पत्ति में से शिक्षा-हेतु दान दे सके 
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रिजव बंक तथा सहकारी आन्दोलन 


(१४) रिजर्व बेंक तथा सहकारी आन्दोलन--सहकारी सभाओं तथा 
बेकों के प्रोनोट रिजव॑ बेक में उन शर्तों पर जमानत रूप में स्वीकार हो सकें 
जो रिजवव बेक निर्धारित करे। धारा १७ में से शब्द आवश्यक 
(८४४$८४४४७ ) हटा कर उसे उदार बनाया जाय। 

फसल शब्द की जगह कृषि-उत्पादन रखा जाय तथा औद्योगिक सह- 
कारी सभाओं को भी ये सुभीते दिये जा सकें । 

ऋण की अवधि ९ मास से बढ़ा कर १२ मास कर दी जाय । 

(१५) सहकारी वित्त-सहायता नई धाराओं के अधीन लाई जाय 
(आगे संशोधनों का व्योरा हे) 

(१६-१७) धाराओं के संशोधनों का व्योरा हैं। धारा १७ (४) 
(0), और धारा १७ (४) (0) के संशोधन का व्यौरा । 

१८. विक्रय-सब्बन्धी सभाओं के संग्रह-कार्य को विक्रय-कार्यू की सीमा 
के अन्दर ही समझना चाहिए ताकि इसके लिए भी रिजर्व बेंक ऋण दे सके । 
यदि उनका लाभ किसी अंश में उत्पादकों को जाता हो तो उन्हें रियायती 
दरों पर रुपया मिलना चाहिए । 

१९, अधिनियम में दर्ज सब सहकारी-सभाओं की उचित ऋण-सम्बन्धी 
आवश्यकताओं को रिजवे बेक पूरा करे । 


२०. रोक-अवशेष की शर्त को छोटे बैंकों के सिलसिले में उदार कर 
देना चाहिए । 

२१. रिजवं बैंक द्वारा रकम निकालने के लिए ७ दिन की शर्त की 
उपधारा की वापसी का स्वागत करना चाहिए । 

२२. रिजर्व बेंक को जमानत के रूप में ऋण-अधिकोषों के डिबंचर 
स्वीकार कर लेने चाहिएं । 
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२४, रिजर्व बंक द्वारा सस्ते ब्याज की दरो की स्थिायन केन्द्रीय बेकों 
को भी मिलती चाहिए ताकि वह़ भी व््याज की दरों को सस्ता कर सकें। 

२४, नि.शुल्फ धनादेश [॥'९७ 7५४॥॥।४७॥0 ) की सूविधाएं सहकारी 
संस्थाओं की पुनः प्राप्त होनी चाहिए । 

२०. ऋण लेने बाली प्रारम्भिक सभाओं की परह्लाल रिपोर्ट तथा 
अवशेष-पत्र यदि आवश्यक हो, तो ली जाया करे । 

२६. ऋण लेने वाले बेकों की आथिक पश्स्थिति की रिजब बेक ऋण 
देने से पूर्व जांच कर केता हैं। अधिकतम ऋण सीमा सूविधाओं के छिए हैं; 
परन्तु रिजव॑ बेक को यह छूट है कि विशेष परिरिथतियों में इस सीमा से 
अधिक ऋण दे दे । 

सहकारो संगठन 

२७. ए तथा बी बर्ग की नई सभाओं की, जिनको राॉनजिस्ट्रार साख- 
सम्पन्न घोषित करे, प्रार्थनाओं पर उदारता-एर्ण विचार होना चाह़िए। 
सारे प्रान्‍्तों में वर्गीकरण एक जैसी पद्धति के अनुसार होना चाहिए। 

२८, रिजर्व बेक द्वारा प्ररतावित तथा रजिस्ट्रार सम्मेलन द्वारा परीक्षा 
की गई तालिकाओं के प्रारूपो की सिफारिश पृथक की गई है। 

२९. परिशिप्ट ४४ में लिखित सभाओं के वर्गीकरण को ही 
रखा जाय । 

, ३०. त्रमासिक वित्तीय तालिकाओं के परित्याग के प्रस्ताव को स्वीकार 
किया जाय । 

३१. सब राज्यों को ३० जून सहकारी वर्ष को अन्तिम तिथि स्वीकार 


करनी चाहिए और इसी तारीख को सहकारी सभाओं के हिसाब बन्द 
करने चाहिएं । 


भारतीय संविधान 
जैसा कि पूवतः वर्णित तथ्यों से स्पष्ट हो गया है, भारत की अपनी 
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ही सहकारी-परम्परा हैं। सहकारिता भारत की एक निजी विचार-धारा 
है, जो इस देश की हर प्रथा तथा हर संस्था में मौलिक रूप से विद्यमान है। 
परन्तु अंगरेजी राज्य के स्थापित होने पर पंचायती सिद्धान्त पर पहला 
आक्रमण हुआ। नीति-निपुण अंगरेज ने इसी ग्राम-स्वराज्य में भारत की 
वास्तविक सत्ता देखी और इसी पर प्रहार करके देश को निर्बेल करने की 
योजना बनाई। इधर पंचायतों को अंगरेज ने नष्ट-अ्रष्ट किया, उधर सहू* 
कारिता का आन्दोलन अन्य देंशों में पनप रहा था। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 
अंगरेज अपने शासन को प्रतिगामी कहलवाना नहीं चाहता था । 
अतः उसने भारत में सहकारिता के आन्दोलन को जारी किया । परल्तु 
हमारी पंचायती परम्परा के ठीक विपरीत और सहकारिता के सिद्धान्तों 
के विरुद्ध व्यवसाय-समता” की घोषणा का आश्रय लेते हुए अंगरेज 
सरकार ने जाति-जाति, वर्ण-वर्ण, नागरिक-ग्रामीण, किसान-दुकानदार, 
हिन्दू-मुसलमान में एक नवीन शत्रुता का विप॑ उत्पन्न कर दिया। कानून 
बनाथा, उसमें संशोधन किये; परन्तु हर बार “फूट डालो और राज करो” 
के सिद्धान्त को सानने रखा और उसे आगे बढ़ाया । फल यह हुआ कि 
आन्दोलन सामूहिक रूप से उदार विचारों को अपना कर आगे न बढ़ सका। 

इतना ही नहीं, व्यवसायों तक में ऐसी छांट कर दी गई कि एक छोटे-से ग्राम 
कई सभाएं बन गई | एक-एक ग्राम में, जिसकी जनसंख्या १०० परिवारों 
की होती थी, कई सभाएं बनीं, जसे ब्राह्मणों, राजपूतों, ड्मों, चमारों, बड़इयों 
की सहकारी-सभाएं । कोई भी दस सदस्यों की सभा ऋण के लिए, उद्योग 
के नाम पर, क्ृषि-सुधार के हेतु स्थापित होने छगी। इनमें से कोई भी सभा 
पनप न सकी क्योंकि सामूहिकता का वास्तविक स्वरूप ही इन सभाओं 
को न मिल सका । एक-आध सभा को छोड़, आन्दोलन बढ़ न सका औरे 

विदेशी शासक यह कहते रहे कि भारतीय अपढ़ हैं, पिछड़े हुए हे और किसी 

ऐसे आन्दोलन को सफल नहीं बना सकते । इन सब अड़चनों के होते हुए भी 

हमारी प्राचीन परम्परा जाग रही थी, देश अंगड़ाइयां ले रहा था। कार्य- 

कर्ताओं के अन्दर भी भावनाएं प्रस्फूटित हो रही थीं। देश काजी, सरय्या 
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रामन-सरीले सहकारिता के विधारद पेदा कर रहा था। राजनैतिक जागृति 
के साथ आ्थिक स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए भी देशवासी उतावले हो रहे थे। 
उन्हें सहकारिता में आथिक विपमता को अहिसामथ मार्ग से हटाने का 


' एक-मात्र उपाय दीख रहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गाधी ले आधधिक 


जप 


ध्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए सहकारिता को अत्यलम साधन घोषित किया । 
'अतः विदेशी झ्ासकों की नीति के विरुद्ध भी भारतीय कार्यकर्ताओं ने 
आन्दोलन को नवजीवन प्रदान किया । भारतीय परम्परा के अनुस्तार 
मद्रास ने “बहुदरेश्यी सहकारी सभा की संस्था को जन्म दिसा। जब यहु 
सब कुछ हो रहा था तभी सन्‌ १९४४ में सब प्रान्तों के रजिस्ट्रारों का एक 
सम्मेलन हुआ और उन्होंने आन्दोलन को विस्तृत तथा पृष्ट करने के लिए 
कुछ सुझाव दिये। इसीके फलस्वरूप १९४५ में सहकारी बीजना-समिति 
का निर्माण हुआ। यह वह समय था जब विश्व-युद्ध समाप्त हो चुका था। 
भारतीय राजनंतिक वातावरण में कई उलट-फेर हो रहे थे। स्वतंत्रता-संग्राम 
अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच रहा था । विदेशी शासक इस रिपोर्ट के 
प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के छिए क्रियाशील भी नहीं था। अतः इस रिपोर्ट 
पर अमल होने से पूर्व ही देश स्वतंत्र हो गया और देश का संविधान बनाने 
के लिए एक महासभा बेठी। देश के प्रतिनिधियों ने मिल कर यही निश्चय 
किया कि हमारा देश एक सहकारी साझे गणतंत्र का राज्य होगा। इस 
सेद्धान्तिक विचारधारा ने सहकारिता के आंदोलन को प्रगति तथा पृष्टि 
अदान की और सहकारी आन्दोलन देश के पुर्ननिर्माण के लिए एक परमाग्रणी 
साधन माना गया। इस विचारधारा ने सहकारी योजना-समिति के प्रस्तावों 
की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया और उनको प्रोत्साहन मिला । इसी 
बिचार से योजना-समिति ( ?]&077779 (४07॥॥7588707)) में सहकारिता 
के सिद्धान्त को बहुत महत्व मिला | आगामी पृष्ठों में पंचवर्षीय योजना में 
सहकारिता के स्थान का विवरण प्रस्तुत किया गया हूँ। 
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पंचवर्षीय योजना में सहकारिता 


१५ अगस्त १९४७ को भारत स्वतंत्र हुआ; परन्तु विभाजन के 
कारण इस देश के सहकारी-आन्दोलन को भी बड़ा भारी धतका लगा । 
पंजाब, जो सहकारिता के लिए बहुत प्रसिद्ध था, दो भागों में बंट गया । 
आन्दोलन का केन्द्र-लाहौर-पाकिस्तान में चला गया। परन्तु स्वतंत्र देश से 
सहकारिता के महत्व को आंकने में देर नहीं की । कुछ राज्यों ने नए सह- 
कारी विधान बनाये और कई राज्यों ने पहले विधानों में ही संशोधन किया । 
“सहकारी योजना-समिति की रिपोर्ट, जिसका संक्षिप्त विवरण पिछले पृष्ठों 
में दिया गया है, की ओर भी जन-नेताओं का ध्यान गया । स्वतन्त्रता की 
प्राप्ति के पश्चात्‌ १९५० में राष्ट्रीय योजना-समिति का निर्माण हुआ, 
जिसके फलस्वरूप प्रथम पंचवर्षीय योजना १९५२ में प्रकाशित हुई | हर 
विकास-समिति ने अपनी-अपनी रिपोर्ट में सहकारिता की महत्ता तथा 
उपादेयता को पूरी तरह से स्वीकार किया। पंचवर्षीय योजना ने तो ग्राम्य- 
जीवन के विकास के लिए ग्राम की राजनंतिक इकाई पंचायत तथा सहकारी 
सभा को विकास के लिए परमावश्यक माना | स्थान-स्थान पर सहकारिता 
की उपादेयता का वर्णन पंचवर्षीय योजना में मिलता हैं। उसका संक्षेप 
पोजना-समिति के अपने शब्दों में देवा अधिक उचित है | विषय बहुत लम्बा 
न हो अतः नीचे लिखी पंक्तियों में पंच-वर्षीय योजना में से सहकारिता- 
सम्बन्धी स्थलों को ही उद्धृत किया गया है । 


पंचवर्षोय योजना--विकास के लिए ग्राम-संगठन 


(पृ. १३२, पेरा १३ ) पिछले कई वर्षों तक गांव पुलिस-राज व आय की 
प्राथमिक इकाई रहे हैं; परन्तु ब्रिटिश शासन के अधीन सामाजिक व आर्थिक 
संगठन' के रूप में इनकी शक्ति कमजोर पड़ती गई। जैसे-जैसे स्थिति आम 
दिनों-जेसी होती गई ग्राम-समुदाय शासन पर अधिक निर्भर होता गया और 
अपने काम स्वयं करने की योग्यता घटती गई। यहां तक कि विकास-विभाग 
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द्वारा आरम्भ किये गए कार्य भी समस्त ग्राम-समदाय के लिए न होकर कुछ 
व्यक्तियों तक ही सीमित रहे। यही कारण हैं कि पिछले तीस वर्षों के विकास- 
कार्य से जन-सख्या का थोढ़ा-सा भाग ही प्रभावत हों पाया है । 


(१४) प्राय, सभी राज्यों से ग्राम-पचागतों की स्थापना के छिए कानून 
बने हुए हें । रवतन्तता के पदचात कर्नाक राज्यों ने पवायतों की क्षीघ्र 
स्थापना एवं उनके कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से अपने पहले कानूनों 
में कई-एक परिवर्तन कर दिये है। विलीन किये हाई कई नए क्षेत्रों में अभी 
भी बहत कार्य करने को है । देखा जाय तो कहा जा सकता है कि भारत के 
पचायत-कानून, प्रगतिशील विचार एवं ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ढांचे 
में एक आवश्यक आधार बनाना हमारी तीत्र इन्छा के ग्योतक हे । यह 
अधिनियम, संविधान में निर्दिष्ट इस सिद्धान्त को कार्यास्वित करने का एक 
प्रयत्त है, जिसके अनुसार समस्त राज्य ग्राम-पंचायतों का संगठन करें 
और उन्हें ऐसे अधिकार वे शबितियां प्रदान करे शिनसे थे स्वागत शासन की 
इकाई बन सके । इस गरिद्धान्त को कार्य-रूप में परिणत करने में कई एक 
राज्यों ने तो काफी प्रगति की है, परन्तु सम्पूर्ण देश मे अभी बढ़त कुछ करना 
बाकी हें । हमारा सुझाव हूँ कि प्रत्येक राज्य के लिए कुछ वर्षों के अन्दर 
ग्रामों अथवा ग्राम-समहो में पंचायते रधापित करने का एक कार्यक्रम बना 
लेना चाहिए । 


(१६) जहां सहकारी-सभाएं (कुआपरेटिव सोसायटियां ) तथा पंचायतें 
दोनीं काम कर रही हों वहां यह आवश्यक हूँ कि ग्रामीण जीवन में इनके 
अपने-अपने कार्यक्षेत्र व्यक्त रूप से निश्चित कर दिए जाय॑ । बहुत-सी सह- 
कारी-सभाएं अब बहुदेदयी संस्थाओं में परिवर्तित की जा रही हैं, परल्तु 
अभी तक यह काम व्यापक नहीं हुआ हैँ । सहकारी संस्थाओं का कार्यक्षेत्र 
उन उद्देश्यों से नियंत्रित होता है, जिनकी पूति के लिए, उनका निर्माण 
किया गया हो । परल्तु ये उदददय केवलछ इनके सदस्यों के हित तक ही सीमित 
होते हे । जिस गति से सहकारिता की भावना बढ़ेगी, उसी गति से यह 
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आन्दोलन पग्राम-समदाय का और अधिक प्रतिनिधिल कर सकेगा । परस्तु 
पंचायत को तो, ऐमे सम्पूर्ण ग्राम-समदाय का प्रतिनिधित्व करना ही हाथा, 
जिसमे वे भमिह्नीन छोंग भी होगे, जो न तो खेती-बआडी करने है और ने सिर 
उठा कर स्वाधीनता से जीवन बिता पाते है । उनके अधिरित परम्परा 
व नियमों के अनसार गाव के मामलों पर ग्राम-वायल का किसी और 
संस्था की अपेक्षा कही अधिक अधिकार होता है। स्रदि आम मनाया वा 
विकास-कार्यों के साथ सुदृढ तथा निकटलम सम्बन्ध स्थापित कर दिया 
जाय तो ग्राम-तेतत्व को सफलतापूर्वक विकसित किया जा सकता हैं। इसे 
सहकारी-आन्दोलन को भी बहुत सहायता मिलेगी । 


सहकारिता 


अन्य देशों की भांति भारत में भी सहकारितां का विकास अधेक्षाफुल 
साधनहीन नागरिकों को ऐसी सुविधाएं देते के छिर हुआ, जिले अधिक 
अच्छी स्थिति वाले छोंग अपने निजी साधनों के बल से ग्रात्त कर सके थे । 
सहकारिता न केवक जनसाधारण के आर्थिक काश के विरद्ग शक प्रभाव- 
दाली उपाय है, बल्कि इससे उनमें आत्मनिर्भरता की देह भावना वे भी 
उदय होता है। अपने अनुभव और जानकारी को केन्द्रीभत करके सथा एक 
दूसरे की मदद से वे न केवल अपनी व्ययितलगत समस्याओं का ही हल कर 
सकते हे, बल्कि अच्छे नागरिक भी बन सकते हूं 

(१) छोटे भूस्वामियों की अपेक्षा गतिविहौन आश्थिक नीलि मे जहाँ 
हम एक मध्यवर्ती दशा में हे, वस्तु-विनिमय को छोड़कर रुपये के यंग में 
दाखल हो रहे हे और स्थानीय से अन्तर्राष्ट्रीय जगत में प्रवेश कर र४ हैं, 
वहां रुपये का होना हमें विशेष छाभ प्रदान करता हैं। 

मानवता-विरोधक अतिशय व्याज लेने को प्रथा व ग्रामों में सर्वत्र 
फंली हुई गरीबी के नियामक कानूनों की सीमित सफलता ने, जनता को 
आपस में मिल कर ऋण-सम्बन्धी ( ८€।ा। ) सभाएं बनाने के 
लिए उत्साहित किया। उस समय की निराशाबादी आविक दशा में एसी 


१०८ भारतीय सहकारिता का इतिहास 


एक संस्था का निर्माण, जो सरकार द्वारा चलाई गई थी, बढ़ा भारी काम था। 
जब सहकारी एक्ट १९० ४ में पास हुआ लबसे भारतवाएं में' हस आर्दोलन के, 
न केवल बहुत से प्रकार ही हो गाए हे, बल्कि यह एक नर्द सामाजिक शक्ति 
बन रहा है। जब व्यक्तिवाद का समय था, तब सहका रिला व्यक्तियों के छिए 
एक बचाव के मोरचे के रूप में देखी जाती थीं; परन्तु अब सामाजिक जीवन 
में सहकारिता के आन्दोलन का महत्व बढ़ गया हैं । 

(२) सहकारिता उन्नति की एक ऐसी योजना है जो कुछ विकेस्द्री- 
करण और स्थानीय लाभ दृष्टि में रखते हाए भी सर्वतोमुखी उन्नति का 
काम करेंगी । भारतवर्प, इंग्लेड व अन्य दूसरे देशों का अनभव है कि सह- 
कारिता न केवल निजी काम में ही ठीक है, परन्तु यह जनतन्त्र राज्य को 
योजना में एक बड़ा भारी तथा आवश्यक साधन है । 


(३) इस समय भारत में १,७३,००० सहकारी सभाएं हैं, जिनके 
१,२०,००,००० सदस्य है और जिनकी चाल राशि ३२ करोड़ मे. है । यह 
एक बड़ी आर्थिक तथा सामाजिक शक्ति हैं । पिछले पाज़ वर्षों में सहकारी 
आंदोलन ने काफी उन्नति को है । इसकी उन्नति केवल इसीमें नहीं कि 
उसके सदस्य बढ़ गए है या इसका फँछाव अधिक हो गया है; परन्तु इसने 
पिछले पांच वर्षो में और बहुत से काम सम्हाल लिये हे । हर प्रकार की कृषि 
सम्बन्धी सभाओं के लिए ऋण, मण्डियां, सिचाई, सकबन्दी आदि की 
सभाएं तथा गांव और शहरों में उपभोक्‍ता-भण्डार, औद्योगिक सभाएं, गृह- 
निर्माण-सम्बन्धी सभाएं, कारखानों की सभाएं और सागरिक बेंक भी 
खोले गए हैँ । कृषि सम्बन्धी सभाएं कम-से-कम ८० प्रतिशत है और इनमें 
ऋण-सम्बन्धी सभाएं उससे भी अधिक हैं। बहुद्ेंदयी सभाएं भी काफी 
उन्नति कर रही हैं| छ्वितीय महायुद्ध के कारण और उसके बाद ग्राम की 
उन्नति पर जो राज्य ने जोर दिया तथा इस कार्य को सहकारी स्रोत में 
प्रवाहित किया, इसके कुछ कारण हूँ : 


(४) ग्रामों की आथिक उन्नति तथा कृषकों को धन की सहायता 
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देने में सहकारिता ने बड़ा उत्तरदायित्व ले रखा है । सहयोग के विकास, 
विधान, महाजनों के कारोबार रोकने और गैर जिम्मेदारी समाप्त करने से 
ऋण-सम्बन्धी सभाओं में बड़ी उन्नति हुई है । अब सहकारिता अपवाद से 
नियम बन रही है । उद्योग में, यातायात में और क्रय-विक्रय में ये सब सभाएं 
काफी काम कर रही हैं । हर एक राज्य अपने-अपने क्षेत्र में अपनी आवश्यकता 
के अनुसार सहकारिता के कामों पर जोर दे रहा है । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि ऐसी एक जागृति आ गई है कि इस प्रकार से तथा ऐसी व्यापारिक 
संस्थाओं द्वारा काम किया जायगा जो स्थान और समय के अनुसार अधिक 
“उपयोगी हों, न कि परम्परागत संयुक्त पूंजी कम्पनियों द्वारा । जिसकी 
आवश्यकता हैँ तथा जो सहकारी संगठन उपलब्ध कराता है, वह जनता की 
आवश्यकतानुसार एक सादी संस्था और इसीलिए वह अधिक ग्राह्य है । 


(५) हमने इस रिपोर्ट में कई स्थानों पर सहयोग से काम करने का 
संकेत किया हैं । खासकर आर्थिक दशा में, जैसा कि कृषि, मण्डी, घरेलू 
उद्योगों और देशीय व्यापार में, कि जो हमारी योजना के सबसे आवश्यक 
अंग हैँ । जनत्तन्त्री योजना में आपसी छाभ और सामाजिक ्येय-प्राप्ति 
के लिए सहकारिता एक आवश्यक शक्ति होनी चाहिए और पंचवर्षीय 
योजना में इसका हर एक स्थान पर बड़ा काम होगा। योजना का यह ध्येय 
है कि देश की आर्थिक दशा व्यक्तिगत से सामूहिक विचारधारा में बदली 
जाय तो इसकी सफलता इस बात से जाननी चाहिए कि यह योजनाएं सह- 
कारी ढंग से कितनी चलती हैं ? योजना-समिति ने राज्य तथा केद्धीय 
सरकार, रिजवं बेंक और सहकारी कांग्रेस की सलाह से यह निशच्रय किया 
है कि इस आन्दोलन का विकास करके उसे विस्तृत किया जाय और उन 
सब भागों तथा अंगों में इसका प्रयोग किया जाय जहां के लिए यह उपयुक्त 
समझा जाय । 


सहकारिता और पंचायतों द्वारा विकास 
(६) हम यह चाहते हैं कि हमारी योजना के कृषि-सम्बन्धी भाग में 
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हर एक गांव से सामुहिक तौर पर सजग सम्पर्क कायम किया जाय और 
ऐसे साधन बताये जाय॑ जिनसे उपज बढ़े और उनकी उन्नति को ध्यान में 
रखा जाय | लोगों का अपनी इच्छा-अनसार इस काम में लगना ही योजना 
की सफलता होगी। सद्यपि हम सारे देश के लोगों में उत्माड़ देख रहे है फिर 
भी हमको ग्रामों के छिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता सदा रहेगी। 
पीछे कुछ राज्यों ने पंचायते स्थापित की थी, जो उन ग्रामों की उन्नति 
और ग्रामों के सामूहिक विकास में भाग छेती थी। ग्रामों में पंचायतों का 
सबसे बड़ा काम हे । क्योंकि यह लोगों की सब प्रकार की भलाई के लिए 
बनी होती है । इसलिए उनका स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है । इनके द्वारा बहुत 
से काम द्वो सकते हैं। जैसे, उपज का बढ़ाया जाना, खेती के लिए सरकारी 
साधनों का उपयोग करना, सड़कें, कुएं, तालाब आदि बनाना और स्वयं 
ग्राम की उन्नति के कार्ये करता और उन आश्िक और सामाजिक सुधारों 
को लाने की प्रेरणा करना, जो सरकार ने विधान द्वारा प्रसारित किये हैं । 
ऐसे सब काम पंचायतों द्वारा किये जा सकते है । 

(७) दूसरी ओर व्यक्तिगत आर्थिक 'उन्नति करने में जहां कैवल आम 
लोगों की ही दिलचस्पी प्राप्त नहीं करनी होती बल्कि जहां विशेष रूप से 
व्यक्तिगत सदस्यों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होती है, इस संगठन 
की आवश्यकता होती हैं | जैसे कि नई जमीनों को काइत में लाने, कृषि के 
अच्छे साधन जुटाने और ग्राम के छोगों को उपज ठीक ढंग से सुधारने के काम 
सहक़ारी-सभाओं द्वारा किये जायं । सहकारी सभाएं ऐसा काम करेंगी 
जिससे काम पर कम खच्चे हो और काम अच्छा हो । वह इसलिए काम 
नहीं करेंगी कि खूब लाभ हो; इसलिए कि वह मेलजोल से काम करें और 
जनतन्‍त्रीय योजना में सहायता दें । इसलिए यह अत्यावश्यक हुँ कि सहकारी 
सभाओं का सम्बन्ध ग्राम-पंचायतों से हो । यह ठीक है कि उनके अपने-अपने 
काम पृथक्‌ होंगे, फिर भी यह दोनों संस्थाएं आपसी मेरू-जोल से ग्रामों की 
उन्नति के लिए इस प्रकार की जनतन्‍्त्री योजनाएं बना सकती हैं । इसके 
लिए एक-दूसरे में प्रतिनिधि भेज कर तथा उनमें समितियां बना कर 
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काम कर सकती हें । इसलिए हम यह सलाह देते हें कि इस योजना को 
चलाने के लिए जिस तरह संस्थात्मक सुधार की आवश्यकता है उसी 
प्रकार ठीक-ठीक स्थान पर पंचायत और सहकारिता पर भी जोर देना 
चाहिए । 


बहुद्देयी तथा ऋण-सम्बन्धी सभाएं 


(८) सब राज्य इस बात से परिचित हें कि ग्रामों की व्यवस्था के 
पुनस्संगठन में सहकारिता का क्या स्थान है ? ग्रामों में, जेसा कि सहकारी 
सभाएं काम करती हैँ, बहुद्देश्यी सभाओं ने ठीक समय,पर बड़े महत्व का 
स्थान प्राप्त कर लिया हे। यह अब पता चल गया है कि प्रारंभिक 
आवश्यकताओं को पूर्णतया ऋण और उपज-विक्रय से पृथेंक तथा 
भेदपूर्ण समझना बनावटी हे। यह अब सबको स्वीकार है कि आगे 
के लिए हर गांव में एक बहुह्ेश्यी सभा बनाई जाय, जिसमें लोगों की बहु- 
मुखी'आवश्यकताएं पूरी होंगी । देश के कुछ भागों में ऐसा हो रहा है कि 
ऋण-सम्बन्धी सर्भाओं को बहुद्देदयी सभाओं में बदला जाय 4 अब जोर 
इस थात पर दिया जाता है कि ग्रामों की हर ओर से उन्नति की जाय । 
भारतवर्ष के ग्रामों में ये सभाएं बड़ा महत्व का काम करती रहेंगी । वस्तुतः 
ग्रामों की सभाएं इस ऋण-सम्बन्धी संगठन में जितना काम कर सकती ह 
उसको कभी भी अधिक अनुमानित नहीं किया जा सकता । 

(९) अभी हाल में ही कृषि में आय की बड़ी वृद्धि हुई हैं और बहुत- 

सी उन्नति, जो पंचवर्षीय योजना द्वारा होगी, इसको और ताकतवर बना 
देगी । एक ओर जहां ग्रामों में खूब रकम व्यय की जायगी, वहां यह देखना 
भी आवश्यक होगा कि यह राशि लेनदेन व ऋण-सम्बन्धी संगठन से बाहर न 
जाय । यह काम सहकारी सभा सबसे अच्छा कर सकती है। दूसरे शब्दों में 
ग्रामीण जनता का रुपया ऋण-सम्बन्धी संगठनों में घूमता रहना चाहिए । 
: ऐसी सभाएं संगठित करके उनको रुपया दिया जाना चाहिए । 


(१०) भूतकाल में यह सभाएं केन्द्रीय संस्थाओं से, जो शहरों में होती 
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थीं, ऋण लिया करती थी और इस प्रकार बहा दाहरी लोगों के घन का 
प्रयोग होता था । इन बातों को ध्यान में रखकर हर एक राज्य में शिखरीय 
(20९५) बैक खोलना आवश्यक हो जाता है। इनमें से कुछ बेक तो केवल 
शहरों ही में काम करते है और उनका काम केवल व्यापारिक होता है। 
पहले ये बेक गांवों को न चाहने वालो द्वारा ही चलाये जाते थे; परन्‍्तु 
बाद में जमीदार सभाओं द्वारा कुछ ऐसे बेक चलाये जाने आरम्भ हुए,छेकित 
अब तो राज्यों ने शिखरीय बेको को सहायता देनी शुरू कर दी है । रिजव॑ 
बेक भी, जो क्ृपि-सम्बन्धी ऋण देने का दायित्व रखता है, इसमें काम 
करने लग पड़ा हैं और अब वह इन केन्द्रीय बेकों को घन' देने में बढ़ीं 
दिलचस्पी छेता है । हमने भी यह सुझाव दिया हैं कि योजना के अन्त 
में रिजर्व बेक व केन्द्रीय सरकार हर वर्ष १०० करोड़ रुपया अल्पाधिक 
वाली ऋण की योजनाओं के लिए दे। यदि हम चाहते हे कि घन का 
संगठन ठीक तौर पर संचालित किया जाय तो आवश्यक है कि लेनदेन के 
क्रम को ग्राम से लेकर आगे तक संगठित किया जाय । 


ऋष और विक्रध सम्बन्धी सभाएं 


(११) कृषक की आवश्यकताओं की खरीद और उसकी उपज की 
बिक्री गांव का सबसे बड़ा व्यवसाय है और उचित ढंग की सामाजिक तथा 
आर्थिक दशा के लिए महत्वपूर्ण कार्य है । इस विनिमय में ठीक व्यवहार 
न मिलने के कारण उसे संकट उठाना पड़ता हैं। इसलिए सहकारी क्रय और 
विक्रय की सभाएं अत्यावश्यक हें । इससे धन तथा क्रय-विक्रय की सभाजों 
को सारे देश में संगठित करना न केवल इस योजना की सफलता परल्तु 
ग्रामों की उन्नति का सबसे बड़ा साधन है । 

(१२) योजना का ध्येय यह है कि कृषि की उपज अधिक हो । इसमें 
सहकारिता का बड़ा भारी हिस्सा है । सहकारिता प्रसार के काम को 
अधिक बढ़ा सकती है और कृषक को जो अन्य सहायता चाहिए, वह सब 
सहकारी-सभा पूरा कर सकती है । जैसे, अच्छे बीज, अच्छे कृषि-उपकरण 
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तथा खाद आदि | इस प्रकार की सभी वस्तुएं जुटाने में सभा मदद कर 
सकती हैं । 

(१३) देश के बहुत से भागों में कषि-उन्नति के लिए भूमि की इकाई 
में वृद्धि करनी हू । यहां भी सहकारी खेती बड़े महत्व का साधन है | 
किसी को मालिक के हक से न हटाकर तथा उद्योग में प्रोत्साहन को कम 
किये बिना सहकारी खेती में वह सब काम हो सकते है जो एक बड़ी इकाई 
की खेती में होते हें। जिस समाज में सहकारिता अन्यान्य दिशाओं में काफी 
ह॒द तक उन्नति कर गई हें, वहां पर सहकारी खेती का प्रचार करना उस 
स्थान की अपेक्षा आसान है, जहां सहकारिता का अभी अधिक प्रचार नहीं 
हैं । यह ठीक हैं कि सहकारिता के प्रचार में मतभेद का झगड़ा न हो, फिर 
भी हम यह सुझाव देते हे कि यदि किसी गांव के अधिकांश भू-स्वामी मानते 
हों कि कृषि सहकारिता के सिद्धांत पर की जाय तो सारे ग्राम के लिए कानून 
द्वारा सहकारी सभा बना दी जाय और राज्य को चाहिए कि इसको प्रोत्साहन 
दे तथा उसको सफल बनाने के लिए युक्त कार्य करे। कुछ व्यक्तियों को यदि 
ऐसा करना हो तो उनमें सहकारिता के भाव होने चाहिएं। अत: सहकारी- 
कृषि के विकसित होने में अभी कुछ समय लगेगा । यदि पहले पांच वर्ष में 
हम कुछ राज्यों में ऐसा कर सके तो अगले पांच साल में हम और भी उदन्नति 
कर सकेंगे । 


सहकारिता और सामूहिक योजनाएं 


.. (१४) बहुत से प्रदेशों में ग्रामों की उन्नति के लिए सामूहिक योजनाएं 
शुरू की गई हैं। इसके ध्येय और काम के बारे में अन्यत्र उल्लेख किया है। 
हमने सुझाव दिया है कि हर एक सामूहिक योजना में सहकारिता के सिद्धांतों 
से काम लिया जाय। सामूहिक योजना की सफलता इसीसे आंकी जायगी 
कि लोग अपने कामों के लिए स्वयं कितना काम करते हूँ। बाहर का नेतृत्व 
और राज्य सहायता करेगा; परन्तु फिर भी अधिक काम छोगों से ही 
सम्पादित होगा । यह विद्वास करता कठिन है कि उनके व्यापार तथा 
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सामूहिक कार्यों के संगठन के बिना, उनमें किस तरह सामूहिक योजनाओं 
का ध्येय पुरा हो सकता हैं। अत: एक विज्ञाल सहकारी ढांचा बनाने पर 
विचार करना ही पड़ेगा । इसलिए हर एसे क्षेत्र में सहकारिता के विकास 
का एक कार्यक्रम बनाना होगा और लोगों को इस कार्य में शिक्षित करा 
होगा । यही एक सफल विधि लोगों में स्वेच्छापूर्वंक सहायता प्राप्त करने 
की होगी । 

(१५) यद्यपि यह संभव तथा वांछित है कि विशेष लाभ, जो अन्य 
स्थान पर प्रस्तावित हे, सहकारी सभाओं के सदस्यों को प्राप्त कराये जाय॑, 
परन्तु योजना सम्पन्न आर्थिक संगठन के उद्योग-सम्बन्धी ढांचे से इनके 
युक्त रथान की निर्भरता उनकी अपनी योग्यता पर होगी। हां, कोई ऐसा 
काम नहीं होना चाहिए जिससे सहकारी-सभाओं तथा उनके सदस्यों के 
आत्मविश्वास को क्षति पहुंचे । 


उद्योग में सहकारिता 


(१६) ग्रामों में केवल खेती से ही सबको काम नहीं मिल सकता । 
योजना सिंचाई, भूमि-संरक्षण और कृपि-योग्य अधिकाधिक भूमि लाने में 
सहायक हो सकती है; परल्तु प्रकृति के कुछ ऐसे प्रतिबन्ध हे कि कृषक 
को अपने अवकाह के समय के लिए कुछ और काम ढंढ़ना पड़ता है। इसके 
अतिरिक्त कुछ ऐसे कारीगर भी हें जो संगठित तथा बड़े-बड़े कारखानों 
का मुकाबला न कर सकने के कारण अपनी आजीविका जुटाने तक के लिए 
भूमि पर निर्भर रहते हैं। गांवों और घरेलू उद्योग की चर्चा में इनकी 
समस्याओं पर सुझाव दिये गए हैँ और वहां पर इस सम्बन्ध में ग्रामीण जनता 
की समस्या को हल करने के सुझाव दिए गये हें एवं ऐसे कार्यकर्ताओं को 
सहकारी सभाओं में संगठित करने के लाभों पर भी प्रकाश डाला गया हैं । 
अब जनता को सहकारी कृषि के प्रयोगों से पर्याप्त परिचय हुआ है; परल्तु 
उद्योग में सहकारिता अभी प्रारंभिकावस्था में है। इसका काम अभी इतने ' 
मुकाबले में रहा है कि कई बार उसकी सफलता संदिग्ध प्रतीत होने रूगती है। 
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अभी तक धन तथा क्रय-विक्रय के काम का कोई भी अनुभव इन्हें नहीं है । 
इसलिए उद्योग में सहकारिता का भविष्य इतना उज्ज्वल नहीं दीखता, 
" जितना कृषि में । जेसा हमने अन्यत्र लिखा हे कि घरेल तथा छोटे उद्योगों 
' के लिए ऐसा काम करने का स्थान निश्चित होना चाहिए ताकि उसे बड़े 
उद्योग हड़प न कर जाय॑ । यह लक्ष्य हमें ठीक तरह से फिर अधिक अनुभव ' 
से हासिल करने होंगे । 
विद्युत-शक्ति, उपकरण, कच्चे माल के क्रय-विक्रय तथा विशेष 
ज्ञान में उनको सहकारी एजेंसियां सहायता दें। यहां हमें यह नहीं बताना 
' हैं कि ग्राम से छेकर राज्य तक यह सभाएं कंसे काम करेंगी। हम यह 
समझते हैं कि हर एक प्रदेश के तजुर्बे से कुछ काल के बाद संघ के प्रचार की 
संस्था विकसित हो जायगी। परन्तु धन की आवश्यकता के बारे में यह 
जोर देना चाहिए कि इतना धन जुटाया जाय जितना कि औद्योगिक 
सहकारी सभाओं को अपने उत्पादन लक्ष्य-पूर्ति के लिए आवश्यक हो । 
अब ॑ धन देने के जो भी स्रोत उपलब्ध हैं क्या वह उनकी आवश्यकता को पूरा 
कर सकते हें ? यदि कर सकते हैँ तो किस सीमा तक ? हर राज्य या रिजर्व 
बेर्के को इसके बारे में पड़ताल करनी पड़ेगी । राज्य सरकार इसके लिए 
औद्योगिक कारपोरेशन स्थापित कर रही है ताकि छोटे घरेल उद्योगों को 
धन की सहायता की जा सके । योजना में १५ करोड़ रुपया केवल इन छोटे 
घरेल उद्योगों के लिए रखा गया है । हमने यह सुझाव दिया है कि धन की ऐसी 
सहायता उन उद्योगों को दी जाय जो सहकारिता के ढंग पर आयोजित 
हों । जब कारीगरों की औद्योगिक सहकारी-सभाएं और दूसरी फैक्टरियां इस 
ढंग पर चलाई जायंगी और ग्राम का आर्थिक काम ऐसे सहकारी-आन्दोलन 
में आ जायगा, जैसा हमने पहले बताया हैँ तो इस प्रकार की उन्नति जन- 
तन्‍्त्रात्मक योजना के अनुकूल होगी और बाद में आथिक उन्नति की 
योजनाओं में काफी सहायता मिलेगी । 
(१७) जब ग्रामों में इस आन्दोलन की बड़ी चर्चा हो रही हैं, जहां 
कृषि प्रधान-व्यवसाय है तो हमें शहरों में भी इसका प्रचार ठीक ढंग से करना 


| 


११६ भारतोय सहकारिता का इतिहास 


आवश्यक हो जाता हैं । शहरों में भी कुछ ऐसे छोटे-छोटे कारीगर हैं जो 
जमाने की मांगों के साथ चलते हुए अपने-आपकी संगठित”नहीं कर सकते। 
सामाजिक तथा आर्थिक कारणों के अधीन यह इप्ट है कि ये लोग अपने- 
आपको संगठित करके नये यंत्रों का प्रयोग कर सकें। छोटे उद्योगों में विद्युत- 
शक्ति का प्रयोग करने का विशेष ढंग जब यह लोग सीख जाय॑गे तो देश के 
ओऔद्योगीकरण में बड़े सहायक होंगे । हमारा अनुरोध है कि उद्योग विकेंद्रित 
होना चाहिए। यह सब इस बात पर निर्भर होगा कि कारीगर अपने-आपको 
किस प्रकार संगठित कर सकते हैं । 

(१८) शहरों में अधिक जोर उपभोक्ता सहकारी भंडारों पर दिया" 
जाना चाहिए। हम यह देखते हैं कि मद्रास के अतिरित और किसी स्थान 
में ऐसी उपभोकता-सभाएं नहीं हैं। राशनिंग और नियंत्रित सप्लाई के कारण 
कुछ उपभोक्ता सभाएं बनी हैं और वह इन सभाओं से अधिक लाभ पहुंचाने 
में असफल रही हैं। इन उपभोक्‍्ता-समितियों की सफलता केवल इस बात 
में है कि सहयोगी वर्ग खुद इनकी सफलता का प्रचार करे और सरकार को 
भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि इन उपभोक्‍ता समितियों के अधिकारों की 
अवहेलना न हो । हमारे खयाल में जहां भी वितरण का प्रश्न है वहां वितरण 
की योजना इस प्रकार अधिक सफल हो सकती है । 


अधिक अच्छे कार्यकर्ता 


(१९) अन्तिम रूप में सहकारी समितियों की सफलता उनके अपने 
कार्यों के, चाहे वे उत्पादन, वित्त, क्रय-विक्रम और वितरण या निर्माण 
के बारे में हों, संचालन की योग्यता तथा सदस्यों और समाज की सनन्‍्तुष्टि 
पर निर्भर है । 

प्रायः सहकारी समितियों का संगठन तथा प्रबंध उन लोगों के द्वाराहोता 
हैँ जिन में अनुभव तथा योग्यता की कमी होती है । कई एक सहकारी समिति- 
यों और देश में इस आन्दोलन की असफलता का यही एक कारण है। अत 
सहकारी समितियों को चाहिए कि वे योग्य व्यक्तियों की भर्त्ती करें और 
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मौजूदा कार्यकर्ताओं को अच्छी ट्रेनिंग दिलायें। 

(२०) आम तौर पर सब राज्यों में सहकारी विभाग हें । और अब 
तक इनका काम केवल निरीक्षण, पड़ताल तथा प्रामाणीकरण तक सीमित 
रहा है । परन्तु अब जब कि सहकारिता आर्थिक योजना के लिए महत्व- 
पूर्ण है, इसके लिए अधिकारियों को केवल आडिटर और इंस्पेक्टर ही 
नहीं बनना है बल्कि उन्हें सहकारिता का महत्व जनता को समझाना 
भी हैं । 

भविष्य की नीति 


(२१) भूतकाल में कुछ ऐसी शिकायतें रही हैं कि राज्य-सरकारें 
सहकारिता को आगे ले जाने के काम में अपेक्षया अच्छा बर्ताव नहीं करतीं । 
कइयों की यह धारणा थी कि सहकारी विभाग को ही सहकारिता का विकास 
करना है । यह बताया जा चुका हैँ कि अनेक प्रकार का सहकारी कार्य अनेक 
विभागों पर निर्भर हें । इसलिए यदि प्रत्येक विभाग तथा मंत्राहुय इस 
आन्दोलन को आगे ले जाने का प्रयत्न न करे तो इससे अच्छा परिणाम 
नहीं निकल सकता, जैसे निर्माण विभाग और सिंचाई के विभाग हर वर्ष 
बहुत से रुपये खर्च करते हें। एक-दो राज्यों को छोड़कर यह सब काम ठेके- 
दारों से कराया जाता हैँ । हमारा यह सुझाव हैं कि ये काम सहकारिता से 
कराये जाय॑ । सहकारिता को अकारण प्रोत्साहन देने का हमारा प्रयोजन 
नहीं है, परन्तु इन्हें संगठित तथा पुष्ट बनाने के लिए हरेक संभव सहायता 
दी जानी चाहिए । न्‍ 


कृषि के लिए धन 


भारत में कृषि-उत्पादन करोड़ों छोटे किसानों पर निर्भर है । इन्हीं, 
किसानों की निपुणता तथा कार्येशक्तित में वृद्धि होने से भारत का उत्पादन 
बढ़ेगा । घन की कमी से तथा उधार मिलने का प्रबंध न होने से उनमें; से 
अधिकांश न अच्छे बीज ले सकते हैं और न अच्छी खाद तथा वैज्ञानिक 
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साधन प्राप्त कर सकते हैं| उनमें से कुछ तो कुओं और तालाबों तक की 
मरम्मत नहीं करवा पाते । अतः किसानों के लिए समय"पर और उचित 
दरों पर कर्ज का प्रबंध हमारी योजना का एक अविछिन्न अंग है। इस कार्ये 
के लिए जितनी भी एजेंसियां हें, उन सबका समन्वय करके उन्हें इस कार्य में 
जुटाया जायगा । 

किसान को तीन तरह के ऋणों की आवश्यकता होती है : 

(क) छोटी अवधि वाले, (ख) मध्यम अवधि वाले, तथा (ग) 
लम्बी अवधि वाले । छोटी अवधिवाले कर्जे बीज, खाद और उवेरक खरीदने 
तथा मजदूरों को मजदूरी चुकाने को लिये जाते हें, और फसल कटने के ' 
बाद चुकाये जाते हैं। मध्यम अवधि वाले कर्ज कुआं खोदने, बेल खरीदने, 
नल लगाने! तथा नए औजार लेने के लिए दिये जाते हें और किस्तों में 
३ से ५ वर्ष तक चुकाये जाते हैं। जो कर्ज १० से २० वर्षों में चुकाए जाते हैं 
ने लम्बी अवधि के हू । कर्ज चुकाने, बड़ी मशीने खरीदने अथवा नई 
जमीन लेने के लिए ये कर्ज लिये जाते हैं । 

. किस तरूह के कर्जे के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता है इसका 
अंदाज लूगा सकना कठिन है । फिर भी यह स्पष्ट हैं कि इस विशाल कार्य के 
लिए जितने घन की आवश्यकता है उसका प्रबंध हो सकना बहुत कठिन है । 


धन के प्रबंध के साधन 


किसानों को निम्न साधनों से घन प्राप्त होता है :-- 

१. निजी एजेंसियों (क) साहुकार और जमींदार (ख) व्यापारिक 
बेंक । 

२. सरकारी या अर्घ सरकारी एजेंसियां : (क) सरकार (ख़) 
सहकारी समितियां । 

कुछ समय पहले तक झहकार और जमींदार सबसे बड़े साधन रहे 
है । कर्जे हल्के करने वाले कानूनों ने उनकी संख्या में बहुत कमी कर दी है 
और अब संस्थाओं द्वारा कर्ज देने की पद्धति जारी करने की आवश्यकता 
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है । व्यक्तिगत क्षेत्रों के क्षीण हो जाने पर सरकार, जो पहले केवल 
कष्टों के समय सहायता देने का काम करती थी, अब कृषि-विकास के लिए 
भी धन का प्रबंध करने लगी है। उदाहरण के लिए १९४९-५० में तकावी 
ऋण की मद में लगभग १५ करोड़ रुपया बांदा गया, जब कि १९३८- 
३९ में केवल एक करोड़ रुपया बांदा गयाथा। 

देहात को सहकारी समितियों से भी काफी परिमाण में घन प्राप्त 
होता है । देश भर में आज १,४२,००० कृषि सहकारी-समितियां हैं, जिन्होंने 
१९४५-०० में २८ करोड़ रुपया किसानों को उधार दिया, जब कि 
१९३८-३९ में यह राशि केवल ७ करोड़ रु. थी। इस राशि का दो तिहाई 
भाग बंबई और मद्रास में काम आया और ५ वें भाग से कुछ कम उत्तर-प्रदेश, 
मध्य प्रदेश और पंजाब में । अन्य क्षेत्रों में इस आन्दोलन को जोरदार बनाने 
की आवश्यकता हैं । 


सहकारी समितियों द्वारा ऋण 


बंबई, मद्रास तैथा कुछ अन्य राज्यों के अनुभव से यह ग्रिद्ध हो गया 
है कि क्षि के लिए धन जुटाने का सबसे अच्छा साधन सहकारी समितियां 
हैं । समितियों को अपने सदस्यों के स्वभाव और आचार का ठीक ज्ञान 
रहता है, और वे रुपया उधार देते हुए उन सब बातों तथा जमानत का ध्यान 
कर लेती हैं। वे इस बात पर भी निगरानी रख सकती हैं कि उधार दिया 
हुआ ठीक काम पर खर्च हो रहा हैँ या नहीं । कर्ज वसूल करने के संबंध में 
भी उनकी स्थिति इस कारण अधिक अच्छी होती है कि वे जान-बूझंकर 
रुपया न चुकानेवाले व्यक्ति पर जनमत का दबाव डाल सकती हैं। स्थानीय 
बचत-संग्रह के कार्य भी वे अधिक अच्छी तरह कर सकती हैं । 

सहकारी समितियों के धन का बड़ा भाग शेयरों, कर्जों या रक्षित घन 
से आता है, अतः उन पर भी बँकों के नियम लागू होते हें । नुकसान से बचने 
के लिए प्रायः वे उन्हीं को उधार देती हैं, जो जमानत दे सकते हैं । यह 
,अभीष्ट है कि वे उन किसानों को भी उधार देने का प्रयत्न करें, जिन में 
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कर्ज न बुका सकते की क्षमता है । इसमें कुछ-स-कुछ खतरा तो अवश्य होगा। 
इसलिए यह आवश्यक है कि उस खतरे से होने वाले नुकसान को पूरा करने 
का उत्तरदायित्व सरकार अपने ऊपर ले ले । बंबई सरकार ने इस सिद्धात 
को स्वीकार कर लिया हैं और अन्य राज्यों को उसका अनुसरण करना 
चाहिए । अपेक्षाकृत अल्पविकसित राज्यों को भी इस पद्धति का उपयोग 
करना चाहिए । 

इस तरह यदि सहकारी समितियों को अपना कार्य-क्षेत्र बढाना होगा 
तो उनकी सदस्य-सख्या भी बढ़ानी पड्ेगी और उनकी कार्यपद्धति में 
सुधार करता होगा । सन्‌ १९४६ में सहकारिता आयोजन समिति ने 
यह सिफारिण की थी कि आगामी २० वर्षों में हमे पचास प्रतिशत 
गावो और ३० प्रतिशत देहाती आबादी को सहकारिता के क्षेत्र में ले आना 
चाहिए । प्रयत्न करना चाहिए कि १९५०-५६ तक यह लक्ष्य प्राप्त कर 
लिया जाय । 

सहकारी समितियों की सफलता बहुत अशों तक उनके कार्यकर्ताओं 
प्र निर्भर होंगी। हाल ही में रिजर्व बेक ने पृता में इर्स समितियों के उच्च 
कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का कोर्स जारी किया था । अन्य स्थानों पर भी 
यह प्रयत्न किया जाना चाहिए । इस कार्य के छिए कमीशन ने १० राख 
रुपया रखा हूँ और उसे ऊची प्राथमिकता दी गई हूँ । 

इन सहकारी समितियों को जब तक जनता की बचत यशथेष्ट मात्रा 
में प्राप्त नही होने लगती, तब तक उन्हें रिजर्व बंक से आर्थिक और टेकनिकल 
सहायता की आवश्यकता रहेगी । रियायती कर्जों की योजना के अधीन 
आजकल भी रिजर्व बेक इन समितियों को प्रादेशिक सहकारी बेकों के 
द्वारा कृषि-कार्यों के लिए तथा पैदावार की बिक्री के लिए बंक की प्रचलित 
दर से दो प्रतिशत कम दर पर उधार देता है। इनके लिए कर्ज चुकाने की 
अवधि भी ९ महीने के बजाय १५ महीने रखी जाती हैँ। इन रियायतों का 
परिणाम यह हुआ है कि सन्‌ १९५१-५२ में सहकारी बेको ने रिजरवं बेंक से 
१२३ करोड़ रुपये का कर्ज लिया, जब कि १९४६-४७ में यहु कर्ज केवछ १.५ 
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लाख था । अभी तक बंबई और मद्रास ही इस रियायत से विशेष लाभ 
उठा रहे हैं । तर्थापि रिजव बेंक अब अन्य राज्यों के सुस्थिर सहकारिता 
आन्दोलनों को भी स्वीकृत करने लगा है । 

ज्यों-ज्यों राज्यों में इन संस्थाओं की संख्या बढ़ती जाय, त्यों-त्यों 
रिजवं बेंक और सरकार को चाहिए कि वे सहकारी-समितियों को अधिक- 
से-अधिक सहायता दें । आगामी चार वर्षों में इन संस्थाओं को दिये गए 
कर्ज की राशि १०० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष तक पहुँच जानी चाहिए। इस 
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य में कृषि-संबंधी अर्थ-व्यवस्था 
और सहकारिता के विकास की एक विस्तृत योजना आन्दोलन के नेताओं, 
रिजवं बेक तथा केंद्रीय सरकार की राय से तेयार की जानी चाहिए । 


सध्यम और रूम्बी अवधि के कछज्ञे 


जहां छोटी अवधि के कर्ज से किसान की तात्कालिक आवश्यकताएं 
से पुरी होती है, वहां मध्यम अवधि के कर्ज से वह अपनी खेती-बाड़ी 
का क्षेत्र और उपर्जा बढ़ा सकता है । इसलिए मध्यम अवधि* के कर्ज को 
विशेष रूप से बढ़ानें की आवश्यकता है। 

अभी तक रिजर्व बेंक सहकारी समितियों को मध्यम अवधि के 
कर्जों के लिए कोई सहायता नहीं देता । हाल ही में बेक ने यह स्वीकार 
किया हैं कि वह ५ करोड़ रुपये तक की राशि मध्यम अवधि के कर्जों के 
लिए देगा और अब इसे संभव बनाने के लिए रिजवे बेंक कानन में संशोधन 
किया जा रहा है। यह देखते हुए कि उत्पादन की वृद्धि तथा सहयोग समि- 
तियों के कार्य में फलाव की बहुत गृंजाइयश हे, यह रकम पर्याप्त सिद्ध न 
होगी । अतः कमीशन ने इस कार्य के लिए ५ करोड़ की रकम रखी है, 
जो अगले ३ वर्षो में क्रमश: दी जायगी। इसके अतिरिक्त प्रबंध तथा 
सहकारी समितियों के प्रयत्न से यह आशा की जा सकती है कि योजना की 
समाप्ति तक प्रतिवर्ष २५ करोड़ रुपया मध्यम अवधि के कर्जो के लिए 
उपलब्ध हो सकेगा । 
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सन्‌ १९४९-५० में २८३ भूमि गिरवी बेकों ने लगभग एक करोड़ 
रुपया २० वर्ष तक की लम्बी अवधि के कर्जो के रूपै में दिया था । ये 
बेक मद्रास, बंबई, सेंसर और मध्य प्रदेश में है । अन्य राज्यों में भी इनकी 
स्थापना की जा रही हूँ । अभी तक ये बेक प्रायः पुराने कर्ज चुकाने के लिए 
ही लम्बी अवधि का नया कर्ज देते रहे हैं । भविष्य में ये कर्ज उपज 
बढ़ाने के लिए देने चाहिएं, ताकि उस बढ़ी हुई आय से पुराने कर्ज भो 
चुकाये जा सकें। भूमि-गिरवी बंकों को अब उत्पादन बढ़ाने के इच्छुक 
किसानों को सहायता देनी चाहिए । 

हाल ही में कुछ केंद्रीय बेकों को छम्बी अवधि के लिए कम दर पर' 
कर्ज देने में असुविधा प्रतीत हुई, यद्यपि उनके ऋणपत्रों ([220277प768 ) 
का उत्तरदायित्व सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था । परिणाम यहु 
प्रतीत होता है कि लम्बी अवधि के कर्जों के लिए भूमि गिरवी बेंक पर्याप्त 
सिद्ध न होंगे । यह बात योजना के उद्देश्यों के अनुकूछ न होगी अतः 
कमीशन ने सहकारी समितियों के साधनों के अतिरिक्त ५ करोड़ रुपया 
छम्बी अवधि के कर्जों के लिए रखा है। 

इस राशि तथा मध्यम अवधि के कर्जों के छिए रक्षित अन्य राशियों 
के बंटवारे के लिए कमीशन ने ये सिफारिशें की है :--- 

(१) इन कर्जों को कृषि-उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रमों के साथ संबद्ध 
किया जाय । 

(२) उन क्षेत्रों तथा वर्गों को तरजीह दी जाय, जिनको सहकारी 
समितियों से ऋण नहीं मिल रहा । 

(३) कर्जों का बंठवारा सहकारी संगठनों द्वारा होना चाहिए। 
ज़हां सहकारी संगठन न हों, वहां उनका बंटवारा ऐसे संगठनों द्वारा होना 
चाहिए, जो क्रमश: सहकारी संगठनों के रूप में विकसित हो सके या उनमें 
मिल सकें । हर 

(४) अन्य चीजों के साथ दीर्घकालीन कृषि ऋण भूमि-गिरवी बेंकों 
द्वारा जारी किये गए ऋणपत्र ([06/८7(ए7८४) खरीद कर भी लिया 
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जा सकता हैं । 


(५) इन सिफारिशों की पूत्ति के लिए भारत सरकार रिजवं बँक 
'तथा अन्य संबद्ध संस्थाओं की सलाह से एक विस्तुत योजना तेयार 
करे । 


गांवों का संगठन विकास का आधार तो होगा ही, परन्तु ग्राम-उद्योग 
के विकास के लिए केंद्रीय व राज्य सरकारों से निर्देशन की आवश्यकता 
इससे भी अधिक जरूरी है। ग्राम उद्योग संबंधी कार्यक्रम को चालू करने 
की* जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य-सरकारों पर ही होनी चाहिए । परन्तु वह 
सीमाएं जिन के भीतर रह कर वह॒किसी विशेष ग्रामोद्योग-संबंधी कार्यक्रम 
को कार्यान्वित कर सकें, केंद्रीय सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के 
आधार पर निर्चित की जानी चाहिएं। इसके लिए यह आवश्यक है कि 
केंद्रीय सरकार के पास एक ऐसी संस्था हो, जो ग्राम-उद्योग की समस्याओं 
. घर विचार करें व राज्य सरकारों, उत्पादक संस्थाओं व ग्राम-सहका री- 
समितियों को काम करने के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करने में 
सहायता दे । बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या को ध्यान में रखते हुए 
यह संस्था ग्रामोद्योग के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिशें करें ताकि 
अधिकाधिक लोगों को काम-धंधा मिल सके । 


पूंजो 

जहां सहक्ारी-आन्दोलन को उन्नति की चरम-सीमा तक पहुंचाने 

का काम शीघ्र ही संपूर्ण करना है, वहां निकट भविष्य में ग्रामोद्योग को पुन- 
जीवित करने का भार भी केंद्रीय व राज्य सरकारों पर हैं। राज्यों में योजना 
के अन्तर्गत घरेलू व छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के लिए १२ करोड़ रुपये की 
व्यवस्था की गई है, जो कि योजना के आरम्भ होड्ढे से पहले इसी मद पर 


'किये जाने वाले खर्च से दुगनी हे। योजना के कार्यक्रमानुसार प्रगति प्राप्त 
करने के लिए केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों की सहायता के लिए अपनी 


१२४ भारतीय सहकारिता का इतिहास 


योजना में भी १५ करोड रुपये की व्यवस्था कर दी है | ग्राम व छोटे-मोठे 
उद्योग-धंधों के सचालन में पृजी की सभवत' कोई बंडी रुकावट नही है। 
सरकार व दस्तकार दोनों को चाहिए कि वे योजनानुसार ऐसे कार्य॑-श्षेत्रों को , 
निश्चित करे, जहा छोटे उद्योगों को लगातार काम मिल सके और आने 
वाली कठिन समस्याओं को भी वे सुठझा सके । 


रहने के मकान 


हमारा विचार हूँ कि मध्यम व अन्य अल्प आय वाले वर्गों की, जिनको 
कारखानों में काम करने वाले मजद्रों की भाति ही रुपये की आवश्यकता 
होती है, भवन-निर्माण सहकारी समितियों को ऋण देने की व्ववस्था करनी 
चाहिए । हमारा सुझाव है कि गृहनिर्माण सहकारी संस्थाओं के लिए केंद्रीय 
सरकार राज्य सरकारो को ऋण-देवे, जो राज्य सहकारी-सघ द्वारा अपनी 
प्रदेशीय सहकारी सस्थाओं को रुपया प्रदान करेंगी। विचार करने योग्य, 
मुख्य बात यह हैं कि ब्याज की उस दर का, जो केद्रीय सरकार राज्य- 
सरकारो जे ऊंती हैं और उस दर का, जो गृह-निर्माण सहकारी संस्थाओं 
को देता पड़ता है, कुल अन्तर आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 
हम गृह-निर्माण सहकारी-मंस्थाओं को इसलिए महत्व देते हेँ कि इनसे 
गुह-निर्माण मे सहायता होगी और इनसे खर्च जहा तक भी संभव होगा, कम 
हो जायगा। 


स्वतंत्रता के अनन्तर सहकारिता की प्रगति 
के कुछ आंकड़े 
स्वृतन्त्रता के पदचात सहकारी आन्दोलन में समष्टि रूप से पर्याप्त 
प्रगति हुई है। इस अध्याय में इस प्रगति के संबंध में व्यौरेवार लिखना संभव 
नही । परन्तु संलूग्त आंकड़ों से यह स्पष्ट हैँ कि सहकारी समितियों की 
संख्या में इतनी वृद्धि नही हुई; परन्तु सदस्य संख्या ९१ लाख रु, से बढ़कर 
१ करोड़ रु. ३७ लाख हो गई है और भाग धन २२ करोड़ से बढ़ कर ४९ 
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करोड़ रु. हो गया हैं। इन आंकड़ों से यह प्रकट होता हूँ कि प्रगति की धारा 
'समितियों को पृष्ट तथा इनके क्षेत्र को व्यवस्थित बनाने की ओर प्रवाहित 
हो रही हैं। अब समितियों की संख्या की ओर ध्यान इसलिए नहीं दिया जा 
रहा कि अब बहुद्देश्यी सहकारिता अधिक प्रचलित हो रही है। सहकारी 
योजना-समिति के प्रस्तावों के अनुसार अब ध्यान इस ओर हैँ कि अधिक-से- 
अधिक परिवार इस आन्दोलन में शामिल हों और हर सहकारी समिति 
क्षेत्र, अर्थ, तथा सदस्यों के दृष्टिकोण से पृष्ठ तथा प्रगतिशील हों। आगे 
दिये गए आंकड़ों से सहकारी आन्दोलन की गतिविधि का पर्याप्त पता 
चल जाता है। जो कोष्टक खाली हें उनसे संबंधित आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके । 
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